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दो शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक में आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याओ्रों का संज्तलित 
वर्णन किया गया है। यों तो समस्याओं का कभी अन्त नहीं हुआ हे, 
फिर भी जिस गति से राष्ट्री में राष्ट्रीय भावनाओ्रों का विकास हो रहा हे, 
न्याय ओर निष्पक्षता, शांति और सुरक्षा, स्वतन्त्रता और सहयोग की 
माँग हो रही है, उसे देखते हुए. यह सहज में अनुमान लगाया जा सकता 
है कि निकट भविष्य में अधिकांश समस्‍यायें सुलक जायँगी। 


आशा है यह पुस्तक सबसाधारण के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 


बसंत पंच्चमी जगब नारायश 
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अध्याय १ 


निःशख्रीकरण 


( ॥2]820772/767४ ) 


द्वितीय मह्रायुद्ध की समाप्ति के बाद से ही निःशज्ल्ीकरण के बारे में 
किसी विशेष निश्चय पर पहुँचने की आवश्यकता समझी जाती रही 
है । पारमाणविक शज््रों के निर्माण के बाद तो शल्ल-सज्जा की निरथंकता 
आर अधिक प्रत्यक्ष हुई । राष्ट्रसंघ के अ्रन्तगंत निःशख्रीकरण-श्रायोग 
में पिछले ग्यारह वे से निःशस्त्रीकरण के रूप और सीमा के सपुबन्ध 
में विचार विमश होता रहा है, लेकिन अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र के दो परस्पर 
विरोधी गुर्गो के देशों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास के कारण अब 
तक कोई समझौता नहीं हो सका है। संघर्ष की स्थिति के बिना ही 
परमाणु अस्नों के परीक्षणों से मानव-जीवन के द्विए! जो खतरा उत्पन्न 
हो गया है, उन पर भी रोक लगाने के लिए. कोई प्रयक्ष नहीं किया जा 
सका है। राष्ट्रसंघ के निःशत्लीकरण-आयोग में सुरक्षा परिषद्‌ के ग्यारद 
खझन्य सदस्य और कनाडा हैं और पारमाणविक उपसमिति में अमेरिका, 
रूस, ब्रिटेन, फ्रान्स और कनाडा हैं। शत्र-सजा द्वारा-अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र 
में तनातनी का वातावरण पेदा करने वाले बड़े राष्ट्र कें ही आयोग 
आर समिति में होने के कांरण ही किसी तरह का समझता होने में 
कठिनाइयाँ आती रही हैं। “आश्चर्य की बात है कि प्रजातन्त्रवादी 
होने का दम भरने वालों ने और जिन्होंने बांस्बार यह घोषित “किया 
है कि वे किसी भी मुल्य पर प्रजातत्त्र की रक्षा करेंगे, न सिफे सेनिक 


र्‌ आधुनिक अ्रन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


शासन का समर्थन किया है, वरन्‌ युद्ध की तैयारियों के लिए शत्नात्न की 
भी सहायता की है |”? ( नेहरू ) । 


ग्यारह सूत्रीय पश्चिमी योजना 

राष्ट्र संघीय. निःशश्लीकरण उपसमिति की सबसे महत्त्वपुणं बैठक 
१८ माचे सन्‌ १६५७ को आरम्म हुई और ३१ सप्ताह तक चलकर ६ 
सितम्बर सन्‌ १६५७ को समाप्त हुई । 

इस बैठक में २६ अगस्त को पश्चिमी राष्ट्रीं ने ११ सूत्रीय. योजना 
प्रस्तुत की, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं ;-- 

(१) समभौते के कार्यान्वित होने के एक वर्ष के अन्दर ही अमेरिका 
ओर रूस में से प्रत्येक अपने सेनिकों की संख्या घटकर २५४ लाख तथा 
फ्रांस और ब्रिगेन घटाकर ७॥ लाख कर दें। 

(२) समभौते के द्वितीय चरण में अमेरिकी ओर रूसी सैनिकों की 
संख्या २१ लाख तथा ब्रियिश और फ्रान्सीसी सेनिकों की संख्या ७-७ 
लांख और तृतीय चरण में रूसी तथा अमेरिकी सेनिकों की संख्या १७-१७ 
लाख और ब्रिटिश तथा फ्रान्सीसी सेनिकों की संख्या ६॥-६॥ लाख तक 
सीमित कर देने की व्यवस्था रहेगी । | 

(३) प्रत्येक राष्ट्र अपने सेनिक-व्यय की सूचना अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण 
संघटन को देगा । 

(४) एकाकी और सामूहिक आत्म-रक्षा की स्थिति को छोड़कर कोई 
भी राष्ट्र पारमाणविक अर्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा । 

(५) अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित दो जाने के बाद 
कोई भी राष्ट्र पारमाणविक पदार्थों का प्रयोग सैनिक कार्यों के लिए नहीं 
करेगा | 

(६) प्रत्येक राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण के श्रन्त्गंत पारमाणविक 
अल्लों का परीक्षण २० भास तक स्थगित रखेगा | 


़ निःशज्नीकरणु रे 


(७) उपसमिति के पाँचों राष्ट्रों का विशेषज्ञ दल अति शीघ्र परीक्षणों 
के स्थान की जाँच करेगा ओऔरन्यदि जाँच सन्तोषजनक रही तो परमार- 


अस्तों का परीक्षण १२ मास अ.र स्थगित करने का निश्चय किया 
जायगा । 


(८) समझभोता लागू होने के तीन मास के अन्दर रूस और अमेरिका 


इस बात की देख-रेख करें कि वाह्माकाश में केवल शांतिपूर्ण तथा वैज्ञानिक 
कार्यों के लिए ही चीजें प्रेषित की जायेँ । 


(६) अन्तरराष्ट्रीय नियन्त्रण संघटन सुरक्षा-परिषद्‌ के अन्तर्गत 
कार्य करेंगा | उसे स्वीकृत शत्रान्लों के आयात-निर्यात के नियन्त्रण की 
व्यवस्था की देख-रेख का अधिकार होगा | 

(१०) यदि कोई देश यह समभता है कि दूसरा देश निःशस््रीकरण 
समझौते का उल्लंघन कर रहा है तो वह समभोते के दायिच्त्व से मुक्त 
होने को रव॒तन्त्र रहेगा | 


(११) योजना की सभी व्यवस्थाएँ अविभाज्य हैं । 


रूसी आक्षिप 


२६ अगस्त को पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा प्रेरित निःशत्जीकरण प्रस्ताव को 
रूस ने अस्वीकार कर दिया । रूसी प्रतिनिधि श्री वेलेरिन जोरिन ने रूसी 
मतभेद के मुख्य कारण बतलाये जो निम्नलिखित हैं :--- 


(१) पारमाणविक परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न रूस- 
निःशस्त्रीकरण की “अन्य बातों से सम्बन्ध नहीं करना चाहता | 


(२) रूस चाहता है कि पारमाणविक अल्लों तथा अग्निवाणों के 
प्रयोग पर. बिना शर्त रोक लगा दी जाय जब कि पत्चिमी राष्ट्र ऐसे अख्त्रो 
का प्रयोग निषिद्ध करने की स्पष्ट और बिना शर्त घोषणा करने के पक्त 
में नहीं हैं । 


४ आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


(३) स्थलीय सेना में कणोती के सम्बन्ध में रूस 'चाहता है कि भारी 
कणेती हो जब कि पश्चिमी राष्ट्र ऐसी किसी कटोती के विरुद्ध है | 


(४) सैनिक-व्यय का जहाँ तक सम्बन्ध है, रूस चाहता है कि इस 
व्यय में कम-से-कम १५ प्रतिशत तत्काल कमी कर दी जाय, किन्तु पश्चिमी 
राष्ट्र इतनी कणोती के लिए तैयार नहीं है । 

(५) विदेशों में स्थित सैनिक अडडों को रूस धीरे-धीरे बिलकुल 
समाप्त कर देने के पक्त में हे, किन्तु पश्चिमी राष्ट्र ऐसे किसी प्रस्ताव को 
मानने के लिए तैयार नहीं हे । 


(६) रूस चाहता है कि पश्चिमी जमेनी तथा नायो (७० ) से 
पश्चिमी राष्ट्र अपनी सेना हटा ले अथवा कम कर दे और बदले में रूस 
पूर्वों योरप के देश में ऐसा द्वी कार्य करे, किन्तु पश्चिमी राष्ट्र न पश्चिमी 
जर्मनी स्थित अपनी सेना कम करने के लिए तैयार है और न नाटो 
से ही सेना हटाने को । 

. (७) भुक्त गगन! योजना के सम्बन्ध में रूस चाहता है कि वैज्ञानिक- 
निरीक्षण की योजना मध्य योरप तथा पूर्वो एशिया में कार्यान्वित हो | 
किन्तु पश्चिमी राष्ट्र 'मुक्त आकाश” की ऐसी योजना प्रस्तुत करते हैं जिससे 
वास्तविक निःशस्ज्रीकरण बेकार हो जाता है। 


महामन्त्री को भारत का पत्रक 


२६ सितम्बर को भारत की ओर से भारतीय प्रतिनिधि श्री आथर- 
लाल ने राष्ट्र संघ के महामन्त्री श्री हेमर शेल्ड को एक पत्रक दिया जिसमें 
निम्नलिखित माँग पेश की गयी थी ;-- 

(१) निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में राष्ट्सघीय निःशल्नीकरण आयोग 
से शीघ्र रिपोट देने के लिए. कहा जाय ताकि राष्ट्रसंघ की मद्ासमिति के 
अधिवेशन में विचार किया जा सके | 


निःशस्नीकरण फू 


(२) राष्ट्संघ की राजनीढिक समिति की विषय सूत्री में निःशल्नीकरण 
प्रथम विषय हो । ह 

(३) राष्ट्रसंघीय निःशस्त्रीकरण उपसमिति का विस्तार किया जाय । 

भारत ने महामन्त्री के विचाराथ अन्य भी कई प्रस्ताव भेजे जेसे--(१) 
पारमाणविक तथा सामूहिक विनाश के सभी अ्र॒त्नों का परीक्षण बिलकुल 
बन्द किया जाय, (२) विस्फोटक पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगे, (३) ऐसे अर्नों 
में काम आचे वाले पदार्थों को शान्तिपूर्ण उपभोग के कार्यों में लगाया 
जाय, (४) सेनिक-बजट घटाया जाय, (५) बजट राष्ट्रसंध में पेश हो, 
(६) पारमाणविक अछसब्नों का आदान-प्रदान न हो। 


भारत का उपर्युक्त प्रस्ताव कितना उचित था इसका पता इसी बात 
से लगता है कि इसे व्यापक स्मथन मिला । समी राष्ट्रों ने अपनी-अपनी 
दृष्टि से इसके पक्त में अपने मत प्रकट किये | 


पश्चिसी निरसीकरण प्रस्ताव पास 


११ अक्टूबर सन्‌ १६५४७ को ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रानस्स तथा कनाडा 
के साथ अन्य १७ राष्ट्री ने संघीय राजनीतिक समिति में एक प्रस्ताव पेश 
कर संघ से अनुरोध किया कि वह लन्दन निरस्त्रीकर्ण प्रस्तावों की पुष्टि 
करे | २६ अगस्त की लन्दन में निरस्रीकरण उपसमिति की बेठक में 
पश्चिमी प्रस्ताव पेश हुआ था और रूस ने उसे अमान्य कर दिया था। 
इस बार भी जब राजनीतिक समिति की बैठक में पश्चिमी प्रस्ताव पेश 
हुआ तो रूसी परराष्ट्र मन्‍्त्री ने, यह कह कर कि उक्त प्रस्तावों के आधार 
पर समभोता नहीं हो सकता, विरोध किया । 

२१ राष्ट्रों ने पश्चिमी प्रस्ताव के केवल ६ मुख्य बातों पर ही प्राथ- 
मिंकता देने के लिए माँग की । ये ६ बातें निम्नलिखित हैं :--- 

(१) शीघ्र अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण बेठाकर पारमाणविक अ्स्नों का 
परीक्षण तत्काल स्थगित किया जाय । 


द् आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय रुनस्याएँ 


(२) युद्धात्रों के कार्य को लिए विस्फोटक सामग्री का उत्पादन रोका 
जाय । 


(३) पारमाणविक अछ्नों के भंडार पारस्परिक आकार पर समान भाव 
में घटाये जायेँ ओर अन्तरराष्ट्रीय देख-रेख में उक्त भंडार की विस्फोटक- 
सामग्री अयुद्धात्रीयः रूप में परिवर्तित कर दी जाय । 


(४) सशस्त्र सेना और शर्त्र-सजा में समुचित कमी की जाय । 


(५) आकस्मिक आक्रमणों की सम्भावना मिदाने के लिए. स्थलीय 
ओर आकाशीय' पर्यवेक्षण की मुक्त व्यवस्था प्रगतिशील रूप में की 
जाय । 


(६) ऐसी संयुक्त पर्यवेक्षण-व्यवस्था की जाय जिससे अन्तरिक्ष में 
छोड़े जाने वाले पदार्थ से केवल शांति उपयोगी और वैज्ञानिक कार्य होने 
का भरोसा हो सके । 

उक्त प्रस्ताव का साथ ब्रिटेन, श्रमेरिका, फ्रांस तथा कनाडा के अति- 
रिक्त अ्ररजेण्टाइना, श्रास्ट्र लिया, ब्राजील, कोलम्बिया, क्यूबा, डोमि- 
निकन गणतन्त्र, इक्‍वेडोर, ,होण्डुरास, इटली, लाओस, लाइबरेरिया, 
नीदरलेण्ड, निकारात्वा, पनामा, पेरू, परागुए, और स्यूनीशिया ने 
भी दिया | 

१४ नवम्बर को संयुक्त राष्ट्संघ की महासमिति ने इस आशय के 
प्रस्ताव की पुष्टि कर दी कि पारमाणविक परीक्षणों के स्थगन के साथ- 
साथ निरीक्षण, परिवेज्षण और विस्फोटक सामग्रियाँ घटाने, जैसे निरख्री- 
करण की कारवाइयों के साथ ही जोड़ दिया जाय। पश्चिमी प्रस्ताव 
£ के विरुद्ध! ५७ मर्तों से पास हो गया। १५ राष्ट्री ने मतदान में भाग 
नहीं लिया । विरोध में मत देने वाले कम्युनिस्ट गुट के राष्ट्र थे जो चाहते 
थे कि पारमाणविक परीक्षणों के स्थगन का समभौता तुरन्त हो, अन्य 
प्रश्नों का निबयरा बाद में होता रहे | 


निःशजल्लीकरण ७ 
निरखीकुरण आयोग में वृद्धि 


रूस ने पहले निरख्रीकरण-आयोग और उपसमिति को भंग कर 
राष्ट्संघ के कुल ८२ सदस्यों की नयी स्थायी संस्था बनाने का प्रस्ताव 
रखा था । रूस का सुझाव था कि इस नयी संस्था की बैठक खुली हो । 
इस प्रस्ताव को राजनीतिक समिति ने अस्वीकृत कर दिया । रूस ने इस 
पर उपसमिति का बहिष्कार करने की धमकी दी । 

यह सोचकर कि आयोग का बहिष्कार करने का निश्चय कहीं रूस 
न कर ले, निरस्रीकरण आयोग में १४ और सदस्यों को रखने के लिए. 
पश्चिमी राष्ट्र १८ नवम्बर को तैयार हो गये | इस वृद्धि से निरस्रीकरण- 
आयोग के सदस्यों की संख्या २६ हो गयी । नये १४ सदस्य भारत, 
बर्मा, मिश्र, व्यूनीशिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलेश्ड, 
नावें, आस्ट्रेलिया, अर्जेश्टाइना, ब्राजील, इटली, बेलजियम और 
मेक्सिको हैं । 

पं० नेहरू द्वारा रू और अमेरिका से अपील 

इसी समय भारत के प्रधान मन्त्री प॑ं० नेहरू ने शब्नीकरण की होड़ 
तथा पारमाणविक अखस्नो का परीक्षण बन्द करने के लिए. रूस ओर 
अमेरिका से अपील की । 

रूस ओर अमेरिका के उत्तर भी शीघ्र मिल गये | रूस के प्रधान 
मन्त्री श्री बुल्गानिन ने अपने उत्तर में लिखा कि रूस यह घोषणा करने 
को तैयार हे कि जनवरी सन्‌ १६५८ से वह किसी प्रकार पारमाणविक- 
अखस्य का परीक्षण नहीं करेगा बशर्ते अमेरिका ओर ब्रिटेन भी इस बात 
के लिए राजी हो जायेँ कि वे भी जनवरी सन्‌ १६५८ से इस प्रकार का 
कोई परीक्षण नहीं करेंगे । 

अमेरिका के राष्ट्रपति आइसनहावर ने अपने उत्तर में लिखा कि 
पारमाणविक अजब्लों के परीक्षण बन्द करने के साथ ऐसे अञ्नो के उत्पादन 
पर रोक लगाने का प्रश्न भी इल होना चाहिए। 


ध्र आधुनिक अन्‍्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


रूस और नाटो ( !९०४० ) सम्मेलन 


१० दिसम्बर सन्‌ १९५४७ को सोवियत रूस के प्रधान मन्त्री माशल 
बुल्गानिन ने राष्ट्रपति आइसनहावर तथा पश्चिमी जमनी के प्रधान 
डाक्टर कोनराड़ अडानावर के नाम पत्र भेजा और यह सुझाव रखा कि 
सोवियत यूनियन तथा पश्चिमी देशों के नेताओं का सम्मेलन हो। पत्र 
में नाटो की आलोचना की गयी थी और यह आरोप लगाया गया था 
कि नाटो युद्ध की ओर बढ़ रहा है । 


पेरिस में चल रहे नाटो सम्मेलन का २० दिसम्बर सन्‌ १६५७ 
अन्तिम दिन था | इस दिन नाटो राष्ट्रों ने यह निश्चय किया कि निरतस्तनरी- 
करण सम्बन्धी पश्चिमी प्रस्तावों को कायौन्वित कराने के उद्देश्य से नाटो 
के राष्ट्र रूस से वार्त चलाने का प्रयत्न करेंगे । साथ ही साथ नाटो सम्मे- 
लगन में यह भी निश्चय हुआ कि ( १) पारमाणविक युद्धाक्ष एकत्र 
किया जाय ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा के लिए. नाणोे राष्ट्रों को 
तत्काल प्राप्त हो सके, ( २) मध्यम दूरी वाले श्रग्निवाणों को योरप में 
सर्वोच्च. मित्र कमांडर के पास रखा जाय, और (३ ) पारमाणविक 
अखों एवं राक़ेटों का विकास तथा उनकी उपयोग-सम्बन्धी व्यवस्थाओं 
का निणय नाटो के राष्ट्रों की सहमति से किया जाय । 

रूस का सप्रसूत्रीय सिद्धान्त 

निरजत्रीकरण के प्रश्न पर वर्तमान तनातनी को दूर करने के लिए. 
परराष्ट्र मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में नाटो राष्ट्री ने जो 
सुझाव रखा था रूस ने उसे २१ दिसम्बर! ५७ को अस्वीकार कर दिया 
ओऔर' उसके स्थान पर विश्व समस्याश्रों के हल के लिए पूर्व एवं 
पश्चिम के बीच शीष॑स्थ-सम्मेलन करने का आग्रह किया। उक्त सम्मेलन 
के लिए अपील करते हुए २१ दिसम्बर को रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के 
प्रधान श्री निकिता क्र श्वेंव ने रूसी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अ्रधि- 


७ निःश्स्रीकरण ्ट्‌ 


वेशन में कहा कि शीर्षर्थ-सम्मेलन के फलस्वरूप यदि दोनों देशों के हितों 
को धक्का लगे बिना अमेरिका और रूस के बीच समभोता हो जाय 
तो शांति की दृष्टि से बहुत बड़ा काम होगा । 

२५ दिसम्बर ?५७ को नव दिवस से पारमाशविक परीक्षणों पर रोक 
लगाने के सम्बन्ध में रूस ने अपनी सप्तसूत्रीय शान्ति-योजना मास्को 
स्थित विदेशी दूतावासों को दिया | ये सप्तसूत्रीय सिद्धान्त निम्नलिखित 

( १ ) रूस, अमेरिका तथा ब्रिगेन इस बात कौ प्रतिज्ञा करें कि वे 
उद्जन तथा परमारु बर्मों का प्रयोग नहीं करेंगे । 

( २) वे इस बात का निश्चय करते हैं कि ७ जनवरी सन्‌ १६४८८ 
से वे परीक्षण न करेंगे। 

(३ ) वे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी 
में वे ऐसे श॒त्नासत्र न रखेंगे । 

(४ ) तीनों पारमाणविक राष्ट्र अपनी सेना में कमी करेंगे। * 

(५ ) वारसा तथा नाटो देशों में अ्रनाक्मण समभोता होगा | 

( ६ ) पश्चिमी एशिया के स्वतन्त्र देशों के विरुद्ध कोई कारवाई न 
करेंगे ओर न.शक्ति प्रयोग करेंगे | 

(७) युद्ध प्रचार बन्द कर देंगे और अधिकाधिक व्यापार तथा 
सांस्कृतिक सम्पक के लिए प्रयत्न करेंगे । 

अनाक्रमण सन्धि 

रूस द्वार रखे गये अनाक्रमण सन्धि के प्रस्ताव को ब्रिटेन ने कुछ 
शर्तों के साथ स्वागत किया। ४ जनवरी १६५८ को ग्रधान मन्नत्री श्री 
हेराल्ड मैकमिलन ने घोषित किया कि निरख्रीकरण तथा विश्व की 
तनातनी को कम करने के लिए. ब्रिटेन समझौता करने का प्रयास करेगा 
ओर इसका भ्रीगणेश अनाक्रमण समझौते से हो सकता है । श्री हेराल्ड 


हे आधुनिक अन्‍न्तरराष्ट्रीय स्मस्याएँ 


मैकमिलन ने एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित देशों 
में जाँच और नियन्त्रण-व्यवस्था के उपरान्त समझौता होना चाहिए। 
ब्रिटेन अपने देश में निरीक्षक दल-द्वारा जाँच के लिए तभी तैयार हो 
सकता हे जब ऐसी जाँच के लिए. रूसी गुद के देश भी बिना रुकावट डाले 
तैयार होगे | उन्होंने रूस पर यह आरोप लगाया कि उसने बाल्टिक राज्यों 
तथा पूर्वी योरप के देशों को अपने अ्रधीन कर लिया है ओर उसी की 
नीति से अ्रन्तरराष्ट्रीय तनातनी बढ़ी है। रूस केवल शांति की बात ही 
करता है, कुछ कार्य नहीं। 


अमेरिका और फ्रान्स ने रूस के साथ अनाक्रमण सन्धि करने के 
सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री मैकमिलन के सुझाव पर अपना कोई 
निश्चित दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया । इन देशों ने यह निश्चय किया है 
कि इस सुझाव को नाटो देशों के समक्ष विचार विमश के लिए, रखा 
जाय | 


भारतीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने विरोधी शक्ति गुर्टों के बीच 
अनाक्रमण सन्धि के प्रस्ताव का स्वागत किया ओर आशा व्यक्त की कि 
बह स्वीकृत होगा और कार्य में परिणत किया जायगा । विश्व पर युद्ध के 
महाविनाश की छाया की दूर करने का यही उचित मार्ग है। 


रूस द्वारा विश्व-नेताओं के सम्मेलन का नया प्रस्ताव 


१० जनवरी '५८ को रूस ने विश्व-नेताओं के सम्मेलन का एक नया 
प्रस्ताव रखा | मार्शल लुल्गानिन ने १६ देशों के कणधारों के नाम एक 
नया कदम उठाने की अपील की, जिससे वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय तनातनी 
तथा युद्ध की आशंका समाप्त और विश्व शांति की स्थापना सम्भव हो 
सके। रूस ने यह भी प्रस्ताव रखा कि योरप में पश्चिम तथा पूर्व के 
सैनिक अड्डी के बीच वायुयानों से फोटो लेने के लिए. ५ सो मील का ज्षेत्र 
निर्धारित कर दिया जाय । प्रस्ताव में रूस ने यह भी सुझाव दिया कि 
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रेलवे जंकशनों, बड़े बन्दरगाहों तथा प्रमुख सड़कों पर नियन्त्रण चोकियों 
की स्थापना हो । , 

सोवियत प्रधान मन्त्री ने परराष्ट्र-मन्त्रियों के सम्मेलन के लिए 
पश्चिमी देशों के प्रस्ताव को यह कह कर अस्वोकार कर दिया कि उससे 
ठोस लाभ की आशा नहीं हैं । 


राष्ट्रपति आइसनहावर का उत्तर 


सोवियत रूस के प्रधान मन्त्री श्री बुल्गानिन के १० द्सिम्बर ५७ के 
पत्र का राष्ट्रपति आइसनहावर द्वारा उत्तर १२ जनवरी सन्‌ १६५४८ को 
मास्को में दिया गया । राष्ट्रपति आइसनहावर ने अपने पत्र में लिखा कि 


वे रूसी नेताओं से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ । 
उनकी शर्ते निम्नलिखित थीं :-- 


( १ ) शीषषस्थ वार्ता के पहले चर्चा किये जाने वाले प्रश्नों पर राज- 
दूतों के माध्यम से तथा परराष्ट्र मन्त्रियों के स्तर पर पहले से विचार हो 
जाना चाहिए। 

( २) संयुक्त राष्ट्रसंघ को सुद्ढ़् करने का पुनः निश्चय किया जाय 
ओर यह आश्वासन दिया जाय कि विवादों को श्ांतिपूणं तरीके से हल 
करने के प्रस्ताव जब सुरक्षा-परिषद्‌ में पेश किये जायेँ तो उनके विरुद्ध 
निषधाधिकार का प्रयोग न किया जाय | 

(३ ) सन्‌ १६५५ के जेनेवा-सम्मेलन के निशंय के अनुसार स्वतन्त्र 
चुनाव के आधार पर जर्मनी का एकीकरण हो । 

( ४ ) पूर्वी योरप की स्थिति पर विचार किया जाय । 

(५ ) पारमाणविक अछसऋ के अनियन्त्रित उत्पादन पर रोक लगायी 
जाय | 

(६ ) पारमाणविक अज्लों का परीक्षण दो-तीन वर्षों के लिए ही नहीं, 
इमेशा के लिए बन्द किया जाय । 


१२ आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय उ्रमस्याएँ 


(७ ) सामान्य शख्राज्रों एवं सेनिर्कों की संख्या को नियन्त्रित दंग से 
तथा उत्तरात्तर अधिकाधिक मात्रा में घटाया जाय । 


(८) आकस्मिक आक्रमण की सम्भावना को रोकने के लिए हवाई 
जाँच की व्यवस्था की जाय तथा उत्तरोत्तर ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे 
अप्रत्याशित आक्रमण न होने का विश्वास हो जाय | 


(६ ) जाँच-सम्बन्धी संयुक्त राष्प्रसंघ के सुझाव को पहले कदम के 
रूप में अपना लिया जाय | 


(१०) पूर्व ओर पश्चिम के इस शीषेस्थ-सम्मेलन में मेरे प्रस्तावों के. 
साथ-साथ आपके पत्र में दिये गये प्रस्तावों पर भी आवश्यक तैयारी के 
पश्चात्‌ विचार किया जाय | 


वैज्ञानिकों का संयुक्त राष्ट्संघ को पत्र 


१३ जनवरी सन्‌ १६५८ को ४४ देशों के ६ ००० से अधिक वेज्ञानिर्को 
के हस्ताच्षर से संयुक्त राष्;संघ को एक आवेदन पत्र दिया गया जिसमें यह्‌ 
माँग की गयी कि परमाणु बमो के परीक्षण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में 
अब समभोता हो जाया चाहिए। वेज्ञानिकों ने अपने संयुक्त आवेदन-पत्र 
में कहा कि जब तक ये पारमाणविक शन्नास्त्र केवल तीन राष्ट्री (अमेरिका, 
रूस और ब्रिग्न) के पास है, तब तक उनके नियन्त्रण के प्रश्न पर 
समभोता नहीं हो सकता हे। यदि परीक्षण चालू रहे तथा अन्य राष्ट्र 
की सरकारों के पास भी पारमाणविक शज्नासत्र हो गये तो सम्मव हे संसार 
पारमाणविक युद्ध का शिकार हो जाय | 


श्री बुल्गानिन का श्री नेहरू को पत्र 


जनवरी ५८ के द्वितीय सप्ताह में सोवियत रूस के प्रधान मन्त्री भी. 
बुल्गानिन ने भारत के प्रधान मन्त्री प॑० नेहरू को सन्देश भेजकर आशा 
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व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन करने के लिए' आवश्यक वातावरण तेयार 
करने में यह अपने प्रभाव का ऊपयोग करेंगे। माशल बुल्गानिन ने श्रपने 
सन्देश में आगे कहा कि आतंक युद्ध की समाप्ति, शस्त्रीकरण की होड़ 
को बन्द करने तथा महायुद्ध के वातावरण को सुधारने के लिए राष्ट्रों 
के सामूहिक प्रयास को सफल बनाने में आप हमेशा की तरह यथा- 
सम्भव कुछ उठा नहीं रखेंगे। 


इसी आशय के सन्देश श्री बुल्गानिन ने आइसलेण्ड के प्रधान मन्त्री, 
मिश्र के राष्ट्रति ओर लक्समबग सरकार के चेयरमैन को भी भेजा । 


श्री हेराल्ड मैकमिलन का श्री बुल्गानिन को पत्र 


१७ जनवरी सन्‌ १६४८ को ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री श्री हेराल्ड 
मैकमिलन ने सोवियत रूस के प्रधान मन्त्री श्री बुल्गानिन को एक पत्र 
लिखा और रूस को आश्वासन दिया कि ब्रिटिश सरकार रूस के विरुद्ध 
कभी न आक्रमण करेगी ओर न रूस पर हुए आक्रमण की उपेक्षा 
करेगी । पारमाणविक श्रस्त्र मुक्त क्षेत्र सम्बन्धी रूसी प्रस्ताव के उत्तर में 
कहा गया फिर उसमें कुछु कठिनाश्याँ हैं, फिर भी ब्रिटिश सरकार उस 
दृष्टि से उस पर अभी भी विचार करेगी । श्री मैकमिलन ने पत्र में आगे 
लिखा कि पूर्व तथा पश्चिम में समझौते के निमित्त वास्तविक प्रगति 
के लिए परराष्ट्र मन्त्रियों की बेठक आवश्यक है। पत्र में शीषस्थ वार्ता 
के सम्बन्ध में श्री बुल्गानिन द्वारा दिये गये सुझाव का कोई जिक्र न 
था | केवल कहा गया कि ऐसे सम्मेलन से विश्व बहुत आशा करेगा, 
किन्तु यदि वह विफल रहा तो उससे*गहरी निराशा होगी। 


शीषस्थ सम्मेलन ( 5परगायं: (0म्रौॉ००८०८९ ) 


३ फरवरी १६४८ को रूस के प्रधान मन्त्री श्री बुल्गानिन ने राष्ट्र- 
पति आइसनहावर को एक पत्र लिख कर शीषस्थ सम्मेलन में भाग 
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लेने की इच्छा प्रकट की | सोवियत पत्र में निम्नलिखित ६ मुख्य शर्तों 
की चर्चा की :-- 

(१) पारमाणविक तथा उद्जन बमो का परीक्षण तत्काल बन्द 
किया जाय | 

(२) अमेरिका, रूस एवं ब्रिगेन पारमाणविक एवं उदजन अस्त्रों 
के प्रयोग से विमुख हों । 

(३) मध्य योरप में ऐसा क्षेत्र खा जाय जो परमाणविक एवं 
उदजन अस्त्रों से मुक्त रहे । 

(४) उत्तरी श्रतलांतक संघ तथा वारसा राष्ट्रों के बीच अनाक्रमण 
सन्धि हो । 

(५) जर्मनी एवं अन्य योरपीय देशों में विदेशी सेनाएँ घायी 
जाये । 

-(६) अप्रत्याशित आक्रमण रोकने के लिए समुचित व्यवस्था 
की जाय | 

(७) श्रन्तरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने वाली व्यवस्था को स्वीकार किया 
जाय । 

(८) युद्ध-प्रचार बन्द किया जाय। 

(६) पश्चिमी एशिया में वतमान तनातनी का अन्त किया जाय | 

श्री बुल्गानिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि शीष॑स्थ सम्मेलन 
में अन्य राष्ट्र भी रखे जायेँ। 

७ मार्च को श्री बुल्गानिन ने अमेरिका के नाम एक दूसरा पत्र भेज- 
कर शीष॑स्थ सम्मेलन शीघ्र करने की माँग की । 

१५ मार्च ?५८ को रूस ने एक चत॒:सूत्री शांति योजना प्रस्तुत की, 
जिसका मुख्य उद्देश्य शीषस्थ सम्मेलन को बल देना था। यह योजना 
इस प्रकार है-- 
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(१) अन्तरिक्ष का उपयोग सैनिक कार्य के लिए. न किया जाय | 

(२) विदेशों में स्थित सेनिक्त अडडे विघटित किये जायेँ। 

(३) संयुक्त-राष्ट्र संघ के अन्तगत ही ऐसी व्यवस्था की जाय' जिससे 
पहले एवं दूसरे सूत्र में कही गयी बातों का अन्तरराष्ट्रीय नियन्रण 
किया जा सके। 

(४) अन्तरिक्ष के अन्वेषण के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक अन्तर- 
राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाय । 

३१ मार्च को रूस ने एकतरफा पारमाणविक परीक्षण बन्द करने 
की घोषणा की, जिसका अन्य राष्ट्री ने स्वागत किया। 


रूस द्वारा परीक्षण स्थगित करने की घोष्णा का भारत में विशेष 
स्वागत किया गया । चक्रवतों राजगोपालाचारी जी ने कहा--“'मेरा मन 
होता है कि आज महात्मा गांधी सोवियत संघ की सरकार की प्रशंसा 
करने, अपनी सम्मति प्रकट करने तथा परामर्श देने के लिए! जीवित होते ! 
एक पक्तीय कारवाई की कला को तथा आज की हनिया और उसके 
भौतिकवादी जलवायु के सन्दर्भ में उसके मूल्य तथा महत्त्व को सिर्फ वे 
ही समझते थे । आज यदि वे जीवित होते तो सबसे अधिक प्रसन्न होते। 
वह दोनों पक्चों को सबसे ज्यादा आश्वस्तकारी पुरामर्श देते |” सन्त 
विनोबा जी ने अ्रपना विचार प्रकट करते हुए कहा--“थयदि रूस वालों ने 
सदा के लिए. उक्त परीक्षण बन्द कर दिये तो यह बहुत सुन्दर प्रारम्भ 
है ।“““यदि यह एकांगी कार्य इसके बावजूद हो कि अन्य राष्ट्र इस 
कार्य का अनुगमन करते हैं या नहीं ओर प्रेम में विश्वास रखते हैं या 
नहीं, तो इससे सन्देह और भ्रम का निवारण होगा ।“““““मैं आशा 
करता हूँ, कि सोवियत रूस ने सच्चाई से घोषणा की ' है। वह पुराने 
महात्माओं ओर नबियों की शिक्षाओं का पालन करे, भले ही उसने इसके 
पूर्व महायुद्ध किये हों। मुझे आशा है कि रूस वाले इन सारी युद्ध 
संबंधी वार्ता से ऊब गये हैं ।”” 
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१ अप्रेल "५८ को अमेरिका के परीक्षण न बन्द करने की घोषणा की 
ओर यह कहा गया कि परमाणु परैक्षण स्थगित करने की रूसी 
घोषणा के कारण अमेरिका अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कमी नहीं 
'कर सकता । 

११ अप्रेल को रूस ने राजमूत स्तर पर वार्ता का परिचिमी देशों के प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया और राजनीतिक वार्ता प्रारम्म करने के लिए १७ 
श्रपेल निश्चित किया । रूस ने साथ ही यह मी सुझाव दिया कि राजदूत 
वार्ता के दो-तीन सप्ताह के भीतर ही परराष्ट्र सम्मेलन किया जाय । 
अमेरिका, फ्रान्स और इंग्लैणड ने इसे स्वीकार कर लिया लेकिन यह कहा 
गया कि जिन विप्रयों पर रूस से मतभेद है, सर्वप्रथम उसी पर तीनों 
पश्चिमी राजदूतों तथा एक रूसी प्रतिनिधि की संयुक्त राजनीतिक वार्ता 
होनी चाहिए. । रूस तीनों राजदूतों से प्रथक-प्रथक वार्ता करना चाहता 
था 

२६ अपग्रेल को सोवियत रूस ने एक नया श्रस्ताव रखा जिसमें कहा 
गया कि शिखर सम्मेलन की तैयारी की वार्ता का क्षेत्र विस्तृत किया जाय 
ओर तैयारी वार्ता में चेकोस्लोवाकिया और पोलेण्ड के राजदूतों को भी 
सम्मिलित किया जाझ जिससे रूस के भी अपने समथक वर्तमान रहें और 
पूर्व-पश्चिम के बीच की इस वार्ता में रूस को समानता” प्राप्त रहे । 


आइक का जेनेवा सम्मेलन संबंधी प्रस्ताव 


अमेरिका के राष्ट्रपति आइसनहावर ने निरख्लीकरण के विशेषज्ञों का 
जेनेवा में सम्मेलन करने का एक प्रस्ताव रखा, जिसे रूस ने ११ जून सन्‌ 
१६५८ को स्वीकार कर लिया। रूस यह चाहता था कि भारत भी आरम्म 
से जेनेवा सम्मेलन में भाग ले। पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत के सम्मिलित 
होने की रुसी प्रस्ताव पर कोई निश्चित निर्णय न दिया लेकिन चेक और 
पोलिश वैज्ञानिकों के भाग लेने पर कोई आपत्ति भी न की । 


निःशन्नीकरण १७ 


. शीषेस्थ सम्मेलन 


२३ जुलाई ?५८ को रूस ने इस बात की घोषणा की कि वह शिखर- 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए. तैयार है बशतें मारतीय प्रधान मन्त्री 
श्री नेहरू और अरब राज्यों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाना स्वीकार 
किया जाय | 

२५ जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति आइसनहावर ने शिखर- 
सम्मेलन संबंधी रूसी प्रस्ताव का उत्तर रूस के नाम प्रेषित किया । पत्रक 
में कहा गया कि पश्चिमी एशिया के बारे में शौष॑स्थ सम्मेलन की शर्तें 
ओर तिथि निश्चित करने के लिए: सुरक्षा परिषद्‌ स्थित प्रतिनिधियों की 
बेठक होनी चाहिए!। पत्रक में यह भी कहा गया कि प्रस्तावित शीषस्थ- 
वार्ता केवल जान और लेबनान की समस्याओं तक ही सीमित न रखी 
जानी चाहिए, बल्कि उसमें पश्चिमी एशिया से संबंधित ओर प्रश्नों पर 
भी विचार होना चाहिए। भारत तथा अन्य अरब राज्यों के सम्मिलित 
होने के सुझाव पर केवल यह कहा गया कि अमेरिका राष्ट्रसंघीय अधिकार 
पत्र में की गयी व्यवस्था का पालन करेगा | 


२२ अगस्त” ५८ को राष्ट्रपति आइसनहावर ज्षे यह घोषणा की कि 
अमेरिका दो शर्तों के साथ एक वष्र के लिएः पारमाणविक अ्रस्नों का 
परीक्षण स्थगित करने के लिए तैयार है। एक शर्त यह था कि रूस 
पारमाणविक अस्तरों का परीक्षण बन्द करने के लिए किसी अन्‍्तरराष्ट्रीय 
समभोौते पर वार्ता करने को तैयार हो | दूसरा शत था कि रूस अपने उस 
अकेले के निश्चय पर कायम रहेगा जो उसने गत मार्च में किया था कि 
रूस पारमाणविक अस््रों का परीक्षण नहीं करेगा । 

पारमाणविक परीक्षणों की रोक के बारे में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्ताव 
का रूसी उत्तर ३० अ्रगस्त को ब्रिटेन ओर अमेरिका को मिल गया। रूसी 
उत्तर की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं ;--- 

फार्म--२ 


श्र आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


(१) सम्मेलन के लिए' ३१ अक्टूबर की तिथि रूस को स्वीकार है | 

(२) वार्तास्थल जेनेवा हो । 

(३) वार्ता का विषय पारमाणविक अल्लों का स्थायी स्थगन हो | 

(४) वार्ता की अवधि दो अ्रथवा तीन सप्ताह से अधिक न हो । 

पारमाणविक वैज्ञानिकों का जेनेवा सम्मेलन 

पारमाणविक अछ्लों के विस्फोयों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 
पारमाणविक वैज्ञानिकों का जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ जो ७ जुलाई - 
"पट को प्रारम्भ होकर २० अगस्त ५८ को समाप्त हो गया । इस सम्मेलन 
में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, कनाडा, सोवियत संघ, पोलैण्ड, चेकोस्लो- 
वाकिया तथा रूमानिया के प्रमुख वैज्ञानिकों ने भाग लिया । जेनेवा वार्ता 
में पश्चिमी प्रतिनिधि मए्डल का नेतृत्व अमेरिका के डाक्टर जेम्स बी० 
फिस्क और ब्रिटिश पारमाणविक अछ्नों के जन्मदाता सर विलियम फेनी 
ने किया । कम्यूनिस्ट पक् का नेतृत्व रूसी प्रविधिश्ष ह० योडोरोव ने 
किया | यह रूसी भू-उपग्रह को कक्षा में पहुँचाने में सफल हुए. हैं। जिन 
विषयों पर वैज्ञानिकों में सहमति रही, वे निम्नलिखित हैं :-- 

(१) सम्मेलन में-यह निर्णय किया गया कि जमीन पर १६० से १७० 
और जहाजों पर १० नियन्त्रण केन्द्र स्थापित किये जायेँ। वेज्ञानिकों ने 
यह निर्णय नहीं किया कि अ्रमेरिका और रूस में कितने नियन्त्रण केन्ध 
होगें | 

(२) प्रत्येक नियन्त्रण केन्द्र पर २० विशेषज्ञों तथा इनके सहायक 
स्टॉफ की आवृश्यकता होगी । 

(३) नियन्त्रण व्यवस्था के अन्तर्गत नियमित रूप से विमान उड़ा 
करेगें ! 

(४) पारमाणविक विस्फोट का रन्देह होने पर रेडियो किरण सक्रिय 
बादलों की खोज के लिए' विमानों की विशेष उड़ाने भी होंगी । 
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(५) विस्फोट का पता न लगने पर भी यदि सन्देह बना रहा तो 
अन्तरराष्ट्रीय नियन्त्रण संस्था उस स्थान पर विशेष निरीक्षक दल 
मेजेगी।. 


विस्फो्ों के परीक्षणोँ की योह के लिए. वैज्ञानिकों ने ४ मोलिक 
विधियाँ स्वीकृत की--- 

(१) किरण सक्रिय पदार्थों" का संग्रह । 

(२) विद्युत-चुम्बकीय तरंग 

(३) ध्वनि अहण ओर 

(४) कंपन तरंग 

इसके अतिरिक्त ध्वनि ओर भूकम्प को लहरों, रेडियो संकेतों 
तथा रेडियो सक्रिय धूल से भी पारमाणविक विस्फोर्यों का पता लग 
सकता है । 

आकाश में ३० से ४० किलोमीदर से अधिक ऊँचाई पर होने थाले 
पारमाणविक विस्फोर्टों का पता लगाने की कोई व्यवस्था योजना भें 
शामिल नहीं की गयी। वेशञानिकों ने यह भी मत प्रकट की कि कुछ 
स्थितियों में जेसे समुद्री क्षेत्रों--जहाँ नियन्त्रण केन्द्र नहीं हे, जमीन के 
नीचे ओर भूकम्पवाले द्वीपों में पारमाणविक विस्फोर्शो का पता लंगाना 
कठिन है । 


जेनेवा सम्मेलन के उक्त निर्णय के पश्चात्‌ ही ब्रिग्ग और अ्रमेरिका 
ने एक वर्ष तक पारमाणविक परीक्षण स्थगित करने की घोषणा की । 
अन्तरराष्ट्रीय पारमाणविक सम्मेलन 
संयुक्त राष्ट्‌ संघ के तत््वाधान में १ सितम्बर सन्‌ १ ६५८ से जेनेवा 
में अन्तरराष्ट्रीय पारमाणविक सम्मेलन आरम्भ हुआ जो १३ सितम्बर 


१८ तक चलता रहा | इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य परमाणु शक्ति 
के अनिर्णित रहस्यों को प्रकट करना था। इसमें ६६ राष्ट्र के लगभग 


आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ, 


५ हजार वैज्ञानिकों ने भाग लिया । इस सम्मेलन के अध्यक्ष फ्रान्स के 
श्री फ्रांसिस पेरिन थे | भारत की ओर से जो वेज्ञानिक प्रतिनिषि-मंडल 
भेजा गया था, उसके नेता डाक्टर एच० जे० भाभा थे। 


यह पारमाणविक सम्मेलन अपने ढंग का दूसरा था । इस प्रकार 
का सम्मेलन सन्‌ १६५५ में चुका है । इस सम्मेलन की ७७ बेठकें हुई 
जिसमें लगभग २२ सो वेज्ञानिक लेख पढ़े गये । 

वैज्ञानिकों की मुख्यतः दिलचस्पी परमाणु या उद्जन विस्फोट से 
उत्पन्न शक्ति के (नियन्त्रण की शोध पर केन्द्रित रही । पढ़े गये लेखों से 
परमाणु विस्फोट और परमारु शक्ति की भद्दी के परिरूपन और निर्माण 
के अनुसन्धान कार्यों में ठोस प्रगति का संकेत मिला। परमाणु और 
उदजन क्षेत्र में श्रमेरिका, ब्रियेन ओर रूस इन तीनों ही बड़े राष्ट्रों ने 
घोषणा की कि हम लोग कोई बात गोप्य न रखेगें । 

पारमाणविक परीक्षण-स्थगन सम्मेलन 


३१ अक्टूबर सन्‌ १६५८ से पूव-पश्चिम पारमाणविक स्थगन सम्मे- 
लन जैनेवा में आरम्म हुआ | इसमें तीन राष्ट्रो--अमेरिका, रूस और 
फ्रान्स ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पार्माणविक परीक्षण 
को सैदेव के लिए. बन्द करना था । 


सम्मेलन में ब्रिटन ओर अमेरिका ने १ वष्ं के लिए. परीक्षण-रुथगन 
का एक प्रस्ताव रखा जिसे रूस ने बिलकुल अमान्य घोषित कर दिया । 
रूस का कहना था कि जब तक अमेरिका ओर ब्रिटेन की सरकारें सम- 
कौता मंग करती रहेंगी, समम्ेते के मार्ग में नयी-नयी बाधायें खड़ी 
करती रहेंगी और परमाणु ओर उदजद अछों के परीक्षण को हमेशा के 
लिए' नहीं बन्द कर देंगी तब तक रूस भी परीक्षण जारी रखेगा । 

४ नवम्बर ५८ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने एक प्रस्ताव 
पास कर ब्रिटेन, रूस और अमेरिका.से एक अपील की कि जब तक जेनेवा 
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| 

वार्ता चल रही है, पारमाणविक परीक्षण बन्द रखा जाय । इसी साधारण 
सभा में भारत तथा यूगोस्लाविय। का वह प्रस्ताव भी निविरोध स्वीकृत 
हो गया (जिसमें कहा गया था कि संयुक्त-राष्ट्र संघ के सभी ८१ सदस्य 
निरलत्रीकरण आयोग का रूप ग्रहण करें | 

परीक्षण--स्थगन के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विश्व 
विख्यात पुरुषों ने भी परीक्षण स्थगन के लिए एक संयुक्त अपील पर 
हस्ताक्षर करके पारमाणविक शक्तियों की जेनेवा बेठक में भेजा था | इस 
अपील पर श्री सी० राजगोपालाचा री, श्रीमती रूजवेल्ट, डाक्टर अ्रलब” 
स्वेटजर, श्री ट्िंग्वी ली, लार्ड बरट्रए्ड रसेल, और डाक्टर मार्टीन नीमो- 
लर शआदि विश्व-विख्यात पुरुषों के हस्ताक्षर थे | 

बाह्य अन्तरित्त अनुसन्धान समिति 

२१ नवम्बर ५८ को पश्चिमी राष्ट्र इस बात पर एक मत हो गये कि 
बाह्य अन्तरित्ि अनुसन्धान पर अन्तरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के 
निमित्त श्८ देशों की एक समिति बनायी जाय। अद्दारह देशों में ब्रिगेन, 
अमेरिका, फ्रान्स, रूस, जापान, भारत, संयुक्त अरब गणतन्त्र, बेल्जियम, 
स्वीडेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, अजेंण्टाइना, आजील, पोलेण्ड, चेकोस्लो- 
वाकिया, ईरान, मेक्सिको तथा इटली होंगे। रूस ने बाह्यअ्रन्तरित्त 
अनुसन्धान समिति संबंधी जो प्रस्ताव रखा उसमें केवल ११ राष्ट्रों का 
ही उल्लेख था। ये ११ राष्ट्र इस प्रकार थे--ब्रिगेन, फ्रान्स, अमेरिका, 
रूस, भारत, स्वीडेन, संयुक्त अरब गणतन्त्र, पोलेण्ड, रूमानिया, चेको- 
स्‍लोवाकिया तथा अर्जेएटाइना । श्य सदस्यीय प्राविधिक समिति 
बनाने का पश्चिमी राष्ट्री का प्रस्ताव २४ नवम्बर ५८ को संयुक्त राष्ट्र- 
संघ महासमिति की राजनीतिक समिति में पास हो गया] रूपी प्रस्ताव 
पर कोई मतदान नहीं हुआ । पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्ताव का महासमिति 
में पास हो होना अ्रभी शेष है | महासमिति के इस अधिवेशन में भारत, 
बर्मा तथा संयुक्त अरब गणतन्त्र ने एक प्रस्ताव रखा कि बाह्य अ्रन्तरिक्त- 


२२ आधु नक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


संबंधी समस्‍या के विविध पहलुओं का अध्ययन करने के लिए केवल 
अमेरिकी तथा रूसी प्रतिनिधियों की ही एक समिति बनायी जाय जो 
महासमिति को अपनी रिपोर्ट पेश करे। 


अमेरिका के प्रति रूसी आन्ति के कारण 


१४ जनवरी सन्‌ १६५६ को अपने अमेरिकी दोरान में रूस के उप- 
प्रधान मन्त्री श्री मिकोयान ने अमेरिका के प्रति रूसी भश्रान्ति के चार 
मुख्य का रण बताये । उन्होंने अपने एक भाषण में कहा--“अ्रमेरिका के 
शांतिपूर्ण उद्देश्यों के बारे में रूस में अनेक अ्रान्तियाँ हैं । इन अ्रान्तियों 
का कारण है कि--(१) रूस की सीमाओं के इद-गिर्द अमेरिकी सैनिक 
अड्डों की कड़ी फेली है। (२) अमेरिका निरस्रीकरण का रूसी प्रस्ताव 
श्रमान्य कर बैठा है, (२३) अमेरिकी सेनिक व्यय बढ़ता ही जाता है 
ओर (४) जर्मन शान्ति सन्धि का रूसी प्रस्ताव भी मान्य नहीं किया जा 
रा है |? अतः श्री मिकोयान ने शीर्ष सम्मेलन” श्रायोजित/करने पर पुनः 
जोर दिया । शीर्ष सम्मेलन को उन्होंने अवश्यम्भावी वबतलाया। आपने 
२२ जनवरी को डेनमाक में यह भी थश्रस्ताव रखा कि विश्व में शांति 
बनाये रखने के लिए पूर्व और पश्चिम में अ्रनाक्रमण समभौता होना 
चाहिए | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़े राष्ट्र एक दूसरे पर आरोप प्रत्या- 
रोप करने में लगे हुए. हैं, अमी तक शांति स्थापित के निमित्त कोई ठोस 
कदम उठाया नहीं गया है। आशा है जेनेवा में चल रहे १२ राष्ट्रों का 
सम्मेलन कोई निर्शय' पर पहुँचने में सफल होगा और शांति के लिए कोई 
माग प्रशस्त करेगा । 
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अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन 


( 20-/89%7 (/07८7८7८6 ) 


अग्रेल १६९५५ का अफ्रीकी-एशियाई-सम्मेलन अफ्रीका तथा एशिया 
के देशों की एकता व नव जागरण का प्रतीक हे । 


“शताब्दियो तक एशिया और अफ्रीका के देश अन्‍्तरराष्ट्रीय क्षेत्र 
में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से नगश्य थे। उनकी मावों का विधान, 
उनके भविष्य के सम्बन्ध में निर्णय दूसरे लोग किया करते थे। एशिया 
योरप का बहिरांचल था, अफ्रीका को भी थे योर्प का बाहरी भाग 
समभते थे। एशिया और अफ्रीका के सम्बन्ध में निश्चय, दूसरे देशों में 
रहने वाले दूसरे लोग किया करते थे !” ह 


“अजब स्थिति बदल गयी है। एशिया के अधिकांश देश आज 
स्व॒तन्त्र हैं । यह स्थिति राजनीतिक परिवर्तन से कहीं अधिक गहरी और 
महत्त्वपूर्ण हे। अब एशियाई देशों में ऐसी जागति हो गयी है कि वे 
आत्मविश्वासपूर्वक एक दूसरे से सहयोग करते हुए आगे बढ़ चलने को 
उद्यत और कृत संकल्प हैं | एशिया के देश किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप 
आर दबाव को अब बरदास्त नहीं कर सकते | जो देश उनके स्वभाग्य- 
निर्णय में बाधक दिखाई पड़ते हैं उनसे वे घृणा करते हैं |” (पं० नेहरू) 


कोलम्बो शक्तियों का सम्मेलन 


अफ्रीकी-एशियाई-सम्मेलन की आवश्यकता बहुत दिनों से प्रतीत 
होने लगी थी लेकिन परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण ऐसा कोई 
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सम्मेलन होना सम्भव न था । अफ्रीकी और एशियाई देशों के बीच का 
पारस्परिक मनमुठाव, विषमता एवं मक्सेद इस सम्मेलन के होने में 
बाधा पहुँचा रहा था। 


अफ्रीकी-एशियाई-सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने के निमित्त पाँच 
कोलम्बो शक्तियाँ की बैठक २८ दिसम्बर सन्‌ १६५४४ को इन्डोनेशिया 
की राजधानी जकार्ता में हुईं | इसमें भारत के प्रधान मन्त्री पं जवाहर 
लाल नेहरू, बर्मा के प्रधान मन्त्री श्री थू नू , इन्डोनेशिया के प्रधान- 
मन्त्री श्री अली सत्रोमिजोजो, पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री श्री मुहम्मद अली 
तथा लंका के प्रधान मन्त्री श्री जान कोय्ेवाला ने भाग लिया | पाँचों प्रधान 
मन्त्रियों ने अपनी गुप्त बेठक में निश्चय किया कि अफ्रीकी-एशियाई देशों 
का सम्मेलन अप्रेल सन्‌ १६४५५ के अन्तिम सप्ताह में की जाय और इस 
सम्मेलन में अफ्रीका तथा एशिया के देशों का अधिकाधिक प्रतिनि- 
घित्व हो । 

बांदुल्ल सम्मेलन 


बांदुज्ञ सम्मेलन अफ्रीकी-एशियाई-सम्मेलन का दूसरा नाम है। प्रथम 
अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन पश्चिमी जावा द्वीप में स्थित बांदुल्ञ नामक 
स्थान पर श्य अप्रेल"सन्‌ १६५७४ से आरम्भ हुआ था, श्रतः प्रथम 
अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन को बांदुज्ञ सम्मेलन के नाम से ही पुकारा जाता 
है । ततपश्चात्‌ जितने अफ्रीका तथा एशिया के देशों का सम्मेलन हुए, वे 
सब अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


बांदुज्ञ नगर में इन्डोनेशिया के राष्ट्रीय इतिहास का एक महत्वपूरों 
अध्याय छिपा हुआ है । बांदुड्ज नगर प्रारम्म से ही राष्ट्रीय मावनाओं के 
प्रसार का केन्द्र रहा है | यहीं पर सर्वप्रथम तरुण सुकर्ण ने, कालेज छोड़ने 
के पश्चात्‌ , डर्चों के विरुद्ध संघर्ष का बीजारोपण किया था। यहीं पर 
अद्धारह वर्ष पूर्व बंगकर्ण ने कुछ राष्ट्रवादियों को एकत्र कर इन्डो- 
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नेशियन नेशनलिस्ट पार्ट की नींव डाली थी। एक राष्ट, एक राष्ट्रीय 
मंडा, तथा एक राष्ट्रीय भाषण की माँग यहीं से बुलन्द हुईं थी। 
२६ दिसम्बर सन्‌ १६२६ को श्री सुकर्ण यहीं पर सवप्रथम अपने पाँच 
साथियों के साथ गिरफ्तार हुए थे। कौन जानता था कि यह राष्ट प्रेमी- 
नवयुवक श्री सुकण पच्चीस वर्ष बाद स्वतन्त्र इन्डोनेशिया का राष्ट्रपति 
होगा । 

राजनीतिक महत्त्व के साथ ही बांदुनज्न अपने प्राकृतिक देन के लिए, 
भी प्रसिद्ध है। पहाड़ी घाटियाँ, प्राकृतिक जंगल, सुन्दर ध्श्य, तथा शीत-- 
जलवायु आदि का आनन्द उठाने प्रत्येक वर्ष अनेक देशों से लोग आते 
हैं। रंग-बिरंगे फूलों के कारण बांदुज्ञ 'जावा का उद्यान! भी कहा 
जाता है। 


सम्मेलन का उद्द श्य 


बांदु्ञ सम्मेलन का सुख्य उद्देश्य वर्ग-संघर्ष को शांतिपूर्ण ढँग से 
समाप्त कर, विश्व-मैत्री की स्थापना करना था। आज की दुनिया में कोई 
भी देश अथवा महाद्वीप अपने को प्रथक नहीं रख सकता । अतः उस” 
देश या महाद्वीप के लिए, प्रथक की नीति पर विचार करना एक भारी 
भूल होगी। यह सोचना भी कि एशिया अथवा अफ्रीका अकेले ही 
प्रगति कर सकता है, गलत है। राश्ें की प्रगति के लिए. आवश्यक है कि 
विश्व-शांति की स्थापना हो । यह तभी संभव है जब राष्ट्री में एकता हो, 
मैत्री हो, शांति हो तथा एक लक्ष्य तक पहुँचने के विचारों तथा भावनाओं 
में समान्यता हो। अफ्रीकी-एशियाई देशों पर इन बातों की अमिय छाप 
देने के लिए यह सम्मेलन बुलायी गयी थी। एशिया तथा अफ्रीका के 
देशों को संयुक्त रूप से यह घोषित करने के लिए कि वे अब पृथक 
की नीति पर विचार नहीं करते, बरन्‌ वे आत्म-सम्मान, स्वभाग्य निर्णय, 
आत्म-निर्भरता तथा आत्म-प्रगति में विश्वास रखते हैं; यह सम्मेलन" 
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"बुलाया गया था। यह सम्मेलन अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूर्णतया सफल 
रहा | अफ्रीकी-एशियाई देश, जो अब कक छिटपुट थे, एक सूत्र में बंध 
गये हैं ओर बँधते जा रहे हैं । 


सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्र 


बांदुज्ञ सम्मेलन श्८ अप्रैल सन्‌ १६५५ को आरम्भ हुआ और सात 
दिन चलकर २४ अग्रेल सन्‌ १६५५ को समाप्त हुआ । इसमें अफ्रीका 
'तथा एशिया के कुल २६ देशों ने भाग लिया । ये देश निम्नलिखित 

बर्मा, लंका, भारत, इन्डोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कम्बो- 
डिया, लालचीन, मिश्र, इथियोपिया, गोल्ड कोस्ट, ईरान, इराक, जापान, 
जाडन, लाओस, लेबतान, लाइबेरिया, लिब्रिया, नेपाल, फिलिपाइन्स, 
सऊदी अरब, सूदान, शाम, श्याम, तुर्की, उत्तरी वितनाम का प्रजातन्त्र 
विततर्मम और यमन । 


" बांदुज्ञ सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो भारतीय प्रतिनिधि मण्डल 
“गया था उसके नेता प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू थे। श्री वी० 
के० कृष्ण मेनन भी इस प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य थे। 


इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख व्यक्तियों में मिश्र के 
राष्ट्रति कर्नल नासिर और लालचीन के प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई थे। 


बांदुद्स्‍ सम्मेलन का अधिवेशन 


हिन्देशिया के राष्ट्रपति श्री सुकर्ण ने १८ अग्रेल सन्‌ १६५४ झो बांदुज्ञ- 
सम्मेलन का झुम्त रम्म किया । उन्होंने सम्मेलन को दो मुनत्रदिया--पहला-- 
जीवित रहो और दूसरों को जीवित रहने दो ओर दूसरा--असमानता में 
एकता । साम्राज्यवाद की कढठु आलोचना करते हुए. श्री सुकण ने बतलाया 
कि एक समय था जब जिब्राल्टर, स्वेज से लेकर चीन सागर ओर जापान 
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सागर तक साम्राज्यवाद का बोलबाला था। यद्यपि इस भाग के देश 
अब सामप्राज्यवाद के शिकार «न रहे, फिर भी साम्राज्यवाद का पूण 
विनाश नहीं हो पाया है | एशिया और अफ्रीका के निवासियों को अपनी 
शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के लिए संघटित होना 
चाहिए, । श्री सुकर्ए ने उपनिवेशवाद की भी आलोचना की । उन्होने कहा 
कि उपनिवेशवाद अभी मरा नहीं है बल्कि जीवित हे । अब भी एशिया 
ओर अफ्रीका का एक बड़ा भाग स्वतन्त्र नहीं है। उपनिवेशवाद स्वतन्त्रता 
का एक बहुत बड़ा शत्रु है | इसका पूर्ण रूप से नष्ट होना आवश्यक है। 

१६ अग्रेल को लालचीन के प्रधान मन्त्री श्री चाऊ-एन-लाई ने 
भाषण दिया। विभिन्न राजनीतिक प्रणाली अपनाने के बावजूद भी 
एशिया तथा अफ्रीका के देशों में एकता और मैत्री स्थापित करने के लिए 
उन्होंने आवाहन किया | श्री चाऊ-एन-लाई ने कहा कि, हम लोगों को एक 
स|मान्य आधार बनाना चाहिए | सामान्य आधार बनने में विभिन्न देशों 
की राजनीतिक विचारधाराओं के कारण रुकावट नहीं पड़नी चाहिए"। 


सम्मेलन के अन्तिम दिन २४ अप्रैल को भारत के प्रधान मन्त्री 
यं० जवाहर लाल नेहरू ने भाषण दिया। उन्होंने अफ्रीकी-एशियाई 
देशों की स्वतन्त्रता और समानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 
अफ्रीकी-एशियाई समस्याओं को विश्व-समस्या समझना चाहिए और 
उनका समाधान भी विश्व-समस्याओं के साथ होना चाहिए.। अफ्रीका 
ओर एशिया के देश प्रगति की दौड़ में अब तक बहुत पीछे रहे हैं | अगर 
अब भी हम लोग प्रगति नहीं करेंगे तो फिर हम लोग गिरेंगे और काफी 
समय तक उठ नहीं पायेंगें | नेहरू जी ने कहा कि योरप ओर अमेरिका के 
लोग यही सोचते हैं कि उनकी समस्‍यायें ही बड़ी विश्वःसमस्‍्यायें हैं और 
इसलिए! विश्व को उन्हीं लोगों की बातें सुननी चाहिए | नेहरू जी ने 
गरश्न करते हुए कहा---हम लोग उनके कगड़ों ओर युद्धों में क्‍यों खींचे 
जायें ! क्या हम लोग योरप, अमेरिका या रूस के लोगों की प्रतिलिपि 
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हैं !? उन्होंने आगे कहा कि हम केवल एशिया श्रथवा अफ्रीका के लोग 
हैं ओर कुछ नहीं। रूस, अमेरिका अथवा योरप के किसी भी देश का 
अनुकरण करना हमारी आत्म-प्रतिष्ठा, हमारी नयी स्वतन्त्रता और हमारे 
नये उत्साह के विरुद्ध है। पं" नेहरू ने अफ्रीका के विषय पर भाषण 
करते हुए. कहा कि अफ्रीका की घटनाओं से भयावह अन्य घटना नहीं 


हो सकती | एशिया वालों को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार 
अफ्रीका की सहायता करें। 


उपर्यक्त नेताओं के अतिरिक्त बांदुल्ञ सम्मेलन मे भाग लेने वाले 
देशों के प्रतिनिवियों ने भी अपना विचार प्रकट किया । उसके अति- 
रिक्त वणवाद, जातिवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, निरख्लीकरण, 
पारमाणविक शक्ति, शीतयुद्ध, आर्थिक सहायता आदि विषयों पर भी 
विचार किया गया-। 

अफ्रीका और एशिया के नेताओं ने सर्वंसम्मति से यह निश्चय 
किया"कि सामूहिक सुरक्षा सन्धि या समभझोते का प्रयोग किसी बड़े राष्ट्र 
के (किसी विशेष हित के लिए. न किया जाय ओर न किसो राष्ट्र को दूसरे 
राष्ट्र पर दबाव ही डालना चाहिए!। उन लोगों ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र 
को संयुक्त राष्ट्र को घोषणा-पत्र द्वारा मान्य क्षेत्रीय सुरक्षा सममोते में 
शामिल होने का अर्थिकार है। उन लोगों ने पारमाणविक शज््नात्नों 
की उत्पत्ति, परीक्षण तथा प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की । 
नेताओं ने वर्णवाद, जातिवाद, तथा उपनिवेशवाद की भी कठु आलो- 
चना की । उन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संध की विश्व सदस्यता के लिए भी 
माँग की । 

अफ्रीका और एशियाई नेताओं नें आगे यह माँग की कि प्रत्येक 
देश को आत्म-नि्णंय का अधिकार होना चाहिए और जो श्रब भी 
परतन्त्र हैं, उन्हें स्वतन्त्रता अविलम्ब मिलनी चाहिए'। इस सम्मेलन ने 
यह भी निणय किया कि प्रत्येक राष्ट्र को एक समान सममना 
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चाहिए; एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं 
चाहिए; एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की क्षेत्रीय एकता के प्रति सम्मान प्रद- 
शित करना चाहिए, अतिक्रमण की धमकी अथवा कार्य नहीं करना 
चाहिए; सभी अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों का निपारा शांतिपूर्ण उपायों द्वारा 
होना चाहिए; पारस्परिक हितों और सहयोग के लिए, प्रयक्ष करना चाहिए; 
न्याय तथा अन्तरराष्ट्रीय कत्तव्यों के प्रति आदरमाव रखना चाहिए 
आदि | 


आर्थिक विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ तथा कई महत्वपूरण 
निर्णय हुए.। २६ राष्ट्रों ने पारस्परिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर 
दिया । अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों ने माँग की कि आर्थिक उन्नति के लिए 
एक विशेष संयुक्त राष्ट्रनिधि-खोली जाय और निधि का अधिकांश भाग 
एशियाई अफ्रीकी राष्ट्री की आर्थिक उन्नति में लगायाँ जाय | सम्मेलन 
ने यह भी सुझाव रखा कि प्रारम्मिक वस्तुओं की अन्तरराष्ट्रीय माँग. तथा 
मूल्य के निर्धारण के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा सामूहिक प्रयत्ल होना चाहिए. 
ओर जहाँ तक सम्भव हो अन्तरराष्ट्रीय वस्तुओं के व्यापार के लिए, एक 
सलाहकार समिति बने | सम्मेलन ने यह भी माँग की कि जीवन-बीमा- 
कम्पनियों तथा राष्ट्रीय ओर क्षेत्रीय बेकों की स्थाएना के लिए प्रोत्साहन 
दिया जाय, आदि | 


अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों के लिए. सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल के 
भेजने पर भी जोर दिया गया। 


बांदुज्ञ सम्मेलन का महत्त्व 
बांदुज्ञ सम्मेलन पहला सम्मेलन था जिसमें अफ्रीका'तथा एशिया के 
नेताओं को एक साथ बैठकर विचार विमश करने का अवसर मिला। 


अब तक ये राष्ट्र छिट्पुट थे, एक का दूसरे के लिए विचार तथा छोटी- 
छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ते थे और बहुत कम ऐसे मौके मिलते थे 
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जिसमें दो चार अफ्रीकी ओर एशियाई देश साथ-साथ बेठते हो । बांदुज्ञ- 
सम्मेलन से उन पर एक सामूहिक उत्तरदायित्व आ गया। वे अनुभव 
करने लगे कि वे अब अकेले प्रगति नहीं कर सकते और न प्थक की 
नीति से ही उन्हें लाम हो सकता है। एशिया और अफ्रीका के देशों में 
यह भावना आ गयी कि उनका भी अपना एक अस्तित्व है, वे पश्चिमी 
राष्ट्र के पद चिन्हों का अनुकरण नहीं करेगें, जो राष्ट्र स्व॒तन्त्र हैं. उनकी 
रक्षा करेंगे, जो परतन्त्र हैं उन्हें आज़ादी दिलाने में सहायता देंगे। यही 
कारण है कि जब कभी संयुक्त राष्ट्र संध में अफ्रीकी और एशियाई देशों 
की समस्या पर विचार होता है तो ये देश संयुक्त मत देते हैं. या तटस्थ 
रहते हैं या विरोध करते हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रकार एक प्रभाव- 
शाली अफ्रीकी ओर एशियाई देशों का गुट बन गया हे। यही नहीं, 
बांदुज्ञ सम्मेलन ने विश्व-शांति के लिए, एक नया मार्ग प्रशस्त किया। 
यदि राष्ट्र सहःअस्तित्त्व में विश्वास करने लगे, दूसरों के आन्तरिक मामलों में 
हस्तक्षेप न करें, सबको समान और स्वतन्त्र समझें तो विश्व-शांति 
स्थापित हो सकती है । निरल्लीकरण सम्मेलन में केवल प्रस्ताव रखने 
से और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर आरोप करने से विश्व-शांति स्थापित 
नहीं हो सकती । इससे केवल युद्ध की आशंका बढ़ेगी ओर पारस्परिक- 
संबंध कठु होता जायगा । 


बांदुज्ञ सम्मेलन ने 'सीयो' (5८७४०) राष्ट्री में मी खलबली पेदा कर 
दी। अमेरिका को विशेषकर धक्का लगा । सीयों का जन्म फरवरी सन्‌ १६५५ 
में हुआ था ओर इसमें कुल ८ देशों ने भाग लिया था जब कि बांदुज्ञ- 
सम्मेलन १८ अग्रेल १५५४ को हुआ और इसमें २६ देशों ने भाग लिया । 
हस प्रकार बांदुज्ञ सम्मेलन की अपेक्षा सीो के सदस्यों की संख्या बहुत 
कम थी । तीन सीठो राष्ट्र-फिलिपाइन्स, श्याम और पाकिस्तान और 
कम्यूनिस्ट चीन ने भी बांदुज्ञ सम्मेलन की बैठकों में भाग लिया था। 
इस प्रकार अमेरिका को सौटो योजना डावाँडोल दिखाई देने लगा | 
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अमेरिका को यह मय होने लगा कि कहीं ये तीनों एशियाई राष्ट्र 'सीगो” 

से प्रथक न हो जायें । यही कारण हे कि बांदुज्ञ सम्मेलन के समात्त होते 
ही अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री श्री जान फास्टर डलेस को सीदो राष्ट्रों की 
यात्रा करनी पड़ी । 


द्वितीय और वृतीय अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन 


द्वितीय अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन मिश्र पर किये गये एँग्लो-फ्रेंच- 
इसराइल आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए, नवम्बर 
सन्‌ १६५४६ में हुआ था। मिश्र अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन का एक 
प्रमुख सदस्य है, अतः उसकी स्थिति पर विचार करना आवश्यक था ! 
२६ जुलाई सन्‌ १६५४६ को कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीय- 
करण किया । इससे ब्रिटन और फ्रान्स चिढ़ गये, क्योंकि राष्ट्रीयररण' 
से उनके हितों को धक्का पहुँचा था | इसका परिणाम यह हुआ कि पहले 
इसराइल ने और बाद में इसराइल का पक्ष लेकर फ्रान्स और ब्रिटन ने 
मिश्र पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन ने एक 
स्वर से फ्रान्स ब्रिटेन की निंदा की तथा उन्हें आक्रामक घोषित किया । 


तृतीय अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन विश्व की द्िथति पर विचार करने 
के लिए. २६ दिसम्बर सन्‌ १६५४७ को मिश्र की राजधानी काहिरा में 
हुआ था । इसमें ४२ देशों के लगभग ४ सौ प्रतिनिधियोँ ने भाग 
लिया । इस सम्मेलन में एशिया ओर अफ्रीका की एकता तथा तटस्थता 
की नीति पर पुनः जोर दिया गया। सम्मेलन ने साम्राज्यवाद का, चाहे 
वह पूरा हो अथवा अधूरा, राजनीतिक हो या आर्थिक, वर्णभेद हो, 
उपनिवेशवाद हो, सेनिक समभोते हों या सैनि> तैयारी, विरोध किया । 
शञ्जीकरण और ध्वंसासत्र को विश्व शांति के लिए. ख़तरा तथा क्षेप्यालरों 
को एशिया और अफ्रीका की प्रगति के लिए घातक बतलाया गया | 
“सीटों” और “बगदाद” जेसी सेनिक गुटबन्दियों की भी आलोचना 
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'की गयी तथा उनका लक्ष्य आक्रामक बताया गया। इस सम्मेलन में 
बिना शत रूसी आ्िक सहायता पर भी विचार किया गया। 


पंचशील 
पंचशील बांदुज्ञ सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण देन है। इसी सम्मेलन 
में कम्यूनिस्ट चीन के प्रधान मन्त्री ओऔ चाऊ-एन-लाई के .सहयोग से 
भारतीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने पंचशील सिद्धान्त को 
जन्म दिया | इसकी मुख्य धायायें निम्नलिखित हैं--- 


(१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और अभुसत्ता का सम्मान 
'क्रना | 


(२) एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कायवाही न करना । 

(३) एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना । 

(४) समानता तथा परस्पर लाम की नीति का पालन करना, और | 
(५) शांतिपूर्ण सहअ्नस्तित्व की नीति का पालन करना | 


श्री नेहरू तथा श्री चाऊ-एन-लाई के पंचशील सिद्धान्त का सम्मान 
आज अन्तरराष्ट्रीय जगत में अत्यधिक बढ़ गया है। अफगानिस्तान, 
चीन, मिश्र, नेपाल, जापान चेकोस्लावाकिया, सऊदी अरब, बर्मा, 
हिन्द चीन आदि अफ्रीकी एशियाई देशों ने पंचशील के अपने वेदेशिक, 
नीति का अ्रंग मान लिया है| रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी पंचशील 
को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है | लेकिन जिस प्रकार उपनिवेशवाद 
वर्णंवाद, तथा निरस्त्रीकरण के संबंध में अमेरिका चुपचाप रहता है, 
सोवियत रूस नें पोलेण्ड और हंगरी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, 
इंग्लेणड ने मिश्र पर आक्रमण किया, उससे सिद्ध होता है कि ये राष्ट्र 
प्ंचशील के सिद्धान्त के व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित करने में अस- 
फल रहे। 
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सब से आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान ने पंचशील को मानने से 
इनकार कर दिया है । पाकिस्तान पंचशील को एक कम्यूनिस्ट देन सम- 
आता है । पश्चिमी राष्ट्रों के पदचिन्हों का अनुकरण करने वाला देश पाकि- 
स्तान पंचशील को कम्यूनिस्टों की एक चाल समभता है । पाकिस्तान की 
दूसरा आपत्ति यह है कि संयुक्त राष्ट्संघ के घोषणा पत्र में इस प्रकार 
के अनेक सिद्धान्त हैं। अतः पंचशील व्यर्थ है। निःसंदेह राष्ट्रसंघ के 
घोषणापत्र में अनेक सिद्धान्त सन्निहित हैं लेकिन विश्व शांति की 
स्थापना में अब तक कोई भी सिद्धान्त सफल सिद्ध नहीं हुआ है। फिर, 
पंचशील के प्रतिपादर्कीं ने कोई नये सिद्धान्त के आविष्कार का दावा 
नहीं किया है | उन लोगों ने पंचशील के रूप में केवल उन्हीं सिद्धान्तों 
को प्रस्तुत किया है जो राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में है, जो व्यावहारिक 
हैं और जिनके कार्य के रूप में परिणत करने से विशवशांति की स्था- 
पना हो सकती है | इस प्रकार यदि पाकिस्तान पंचशील की उपेक्षा 
करता है, तो इसका अथे होता है कि वह राष्ट्रसंघ का घोषणापत्र की 
अवहेलना कर रहा है । 

पाकिस्तान के अनुसार पंचशील की अपेक्षा निरस्त्रीकरेण अधिक 
उपयुक्त है। निरस्त्रीकरण एक बड़ी समस्या है जिस प्रुर वर्षों से वाद-विवाद 
चला आ रहा है। अ्रमी तक बड़े राष्ट्रों में निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर कोई 
'समभोता नहीं हो पाया है| विश्वशांति पहले की अपेक्षा अब अधिक खतरे 
में है। अ्रन्तरराष्ट्रीय तनातनी को बढ़ावा देने बाली कारवाइयाँ अब भी 
जारी हैं। अमेरिकी तथा रूसी गुटों की शस्त्रास्त्र की होड़ से युद्ध का 
आतंक बढ़ रहा हे। निरस्त्रीकरण को सफल बनाने के लिए अनुकूल 
वातावरण की आवश्यकता है, जो तभी संभव है जब पंचशील के 
सिद्धान्तों का अनुकरण किया जाय। 

प्रश्न यह उठता है कि एशिया और योरप के कुछ राष्ट्र पंचशील 


को क्यों नहीं मानते १ क्या वे यह आशा नहीं करते कि दूसरे राष्ट्‌ उनकी 
फा०--रे 
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ग्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगें! क्‍या वे यह नहीं 
चाहते कि वे पूर्ण स्वतन्त्र हों और उनसे साथ समानता का व्यवहार 
किया जाय ? क्‍या वे अतिक्रमण और हस्तक्षेप को अच्छा सममभते हैं? 
सभव है अतिक्रमण और हस्तक्षेप के ठीक-ठीक अथ के बारे में कुछ 
भ्रम हो, लेकिन सिद्धान्त: अहस्तज्ञेप और अनाक्रमण के बारे में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए.। वास्तव में इन देशों के शासक अपने को 
सैनिक सम्धियों में बाँध रखे हैं। वे विदेशी हस्तक्षेप को बुरा नहीं मानते 
क्योंकि अपने देशवासियों के हितों की श्रपेज्ञा वे अपने पद की सुरक्षा 
के लिए. अधिक चिन्तित रहते हैं । 


आज के युग में जहाँ पारमाणविक श्त्रास्त्रों की होड़ लगी हुई 
है पंचशील एक नया मार्ग प्रशस्त करता है जिसका अवलम्बन यदि 
विश्व के सभी राष्ट्र करें तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि विश्व की सभी 
समस्‍यायें बड़ी सरलता से सुलझ सकती हैं । 


३ फरवरी सन्‌ १६४८ को प्रधानमन्त्री श्री नेहरू जी ने बम्बई की 
सावंजनिक समा में जो भाषण दिया उससे पंचशील के महत्व पर काफी 
प्रकाश पड़ता है। प्रधान मन्त्री ने कहा कि “अगर विश्व को शीत-युद्ध 
से बचना है तो उसे पंचशील फो अपनाना होगा क्योंकि दूसरा कोई 
रास्ता ही नहीं है।यदिं ऐसा न हो सका तो वास्तविक युद्ध होगा। 
दो परस्पर विरोधी गुझें के शक्तिशाली देशों, अमेरिका ओर रूस 
के पास इतनी ताकत हो गयी है कि अगर इनमें लड़ाई हो तो पूरा 
विश्व ही नष्ठ हो सकता है | भारत किसी गुट के साथ नहीं हे ओर पंच- 
शील उसकी विदेशी,नीति का संरक्षण स्रोत है। अब तक पंचशील का 
प्रयोग चाहे जिस रूप में हुआ हो, हमारा दृढ़ मत है कि शीत-युद्ध से 
जाण पाने के लिए! विश्व के सामने इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं 
है। शीत-युद्ध और वास्तविक युद्ध के बीच पंचशील के सिवा और 
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दूसरा कुछ अस्तित्व ही नहीं रखता | या तो पंचशील रहेगा या फिर 
विनाशकारी युद्ध होगा ।”? 


राष्ट्र निर्माताओं, राजनीतिशें और कूटनीतिशों को एक बात ध्यान 
में रखनी चाहिए कि परमाणु युद्ध में बड़े राष्ट्रों को यदि जीवित रहना 
है तथा संसार में यदि मानवता को जीवित रहने देना है तो उन्हें सह- 
अस्तित्व के सिद्धान्तों को केवल मौखिक रूप में स्वीकार ही नहीं करना होगा 
वरन्‌ उसे कार्यान्वित भी करना होगा । परमाणु युग के राजनीतिशों को 
मानस इतिहास की राजनीतिशों की अब तक की परम्परा भूल जानी 
चाहिए. | गत डेढ़ सौ वर्षों में उनका जो स्वरूप रहा है उसे आमूल बदल 
देना होगा। इतना ही नहीं राजनीति के अब तक के आधा रभूत माने-जाने 
तथ्यों को बहुत कुछ बदलना होगा। राष्ट्रीय दृष्टि के साथ अन्तरराष्ट्रीय 
दृष्टि अपनानी होगी | व्यक्ति और समाज में, राष्ट्र और अन्तर राष्ट्र में 
सामंजस्य बेठाना होगा | किसी की रंचमात्र उपेक्षा सन्तुलन बिगाछु देगी 
ओर सर्वनाश निकट आ जायगा |! 


अध्याय ३ 


स्वेज नहर का राष्ट्रीकरण 


( ७४072 24707 ० 9प्८2 (&7०] ) 


मिश्र के राष्ट्रति कनल नासिर द्वारा आसवान बाँध के निर्माणार्थ 
धन जुटाने के लिए. स्वेज्ञ नहर कम्पनी के राष्ट्रीकरण की घोषणा से 
साम्राज्य-लिप्सु विदेशी शक्तियों के रक्तिम इतिहास का एक अध्याय 
समाप्त हो जाता है। मिश्र राष्ट्र की सुख-समृद्धि के लिए अत्यावश्यक 
आसवान बाँध के निर्माण में अमेरिका ओर ब्रिटेन द्वारा सहायता देने से 
इनकार करने पर कनल नासिर ने २६, जुलाई १६५६ को स्वेज़ नहर- 
कम्पनी का राष्ट्रीररण कर लिया | 
लाल सागर को भूमध्य सागर से मिला, पूर्व ओर पश्चिम के याता- 
यात को सुगम बनाने वाली १०३ मील लम्बी नहर के बनाने का अधि- 
कार एक फ्रेंच इंजीनियर “डी लेसेप्स” ने सन्‌ १८५६ में तुर्की सामाज्य के 
मिश्र स्थित प्रशासकीय प्रतिनिधि सेयद पाशा से प्राप्त किया था। मिश्री 
शासक ने धन के अभाव में अपने हिस्से को बेच दिया । ब्रिटेन के विख्यात्‌ 
राजनीतिज्ञ डिसरायली के सुझाव पर ब्रियिश सरकार ने इस हिस्से को 
. खरीद लिया | ब्रिटेन ने क्रशः इस नहर पर अपना नियन्त्रण स्थापित 
किया ओर पूर्व में अपने साम्राज्य विस्तार का एक प्रमुख साधन 
बनाया । 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ राष्ट्रीय भावना को जो लहर फेली, उसके 
प्रभाव से मिश्र की जनता वंचित न रही । राष्ट्र की उन्नति में शाह एक 
बहुत बड़ा रोड़ा पड़ता था | अतः विदेशी.शोषण और अंकुश का हठाना 
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अनिवार्य था| पहले तो मिश्री जनता ने शाह फारूख को गद्दी से उतारा 
ओर उसके बाद स्वेज़ नहर कम्पनी का राष्ट्रीकरण कर विदेशी प्रमाव का 
बिल्कुल लोप कर दिया । 
राष्ट्रीकण की प्रतिक्रिया 

राष्ट्करण की धोषणा के सम्बन्ध में श्रमेरिका के परराष्ट्र मन्‍्त्री श्र 
डलेस ने कहा कि यह अन्तरराष्ट्रीय विश्वास को धक्का पहुचाने वाला 
कार्य है। लेकिन श्री डलेस यह भूल गये कि मिश्री सरकार को यह कदम 
उठाने के लिए स्वयं श्री डलेस की नीति ने ही विवश किये। निर्माण 
कार्य में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा सहायता का वचन पाकर मिश्री- 
जनता को निर्माण कार्य की सफलता के लिए पूर्ण विश्वास हो गया था। 
एकाएक उस वचन को वापस ले लेने पर मिश्री सरकार के पास अन्य 
कोई उपाय न रहा जिसके द्वारा वह अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का 
भरण-पोषण कर सके । स्वेज़ नहर कम्पनी की शतंबन्दी की अवधि& स्वयं 
सन्‌ १६६६ में समाप्त होने वाली थी। यदि श्री नासिर ने राष्ट्रीन्नति, के 
निमित्त १३ वर्ष पूर्व ही स्वेज़ नहर कम्पनी का राष्ट्रीकण कर लिया 
तो कोई अनुचित काय नहीं किया | इस नहर से होने वाली साढ़े छः 
करोड़ पौण्ड की वार्षिक आय से मिश्र अपने आशवान बाँध का निर्माण 
करेगा | 

ब्रियेन राष्ट्रकरण की घोषणा से स्तब्ध रह गया । उसने तुरन्त मिश्र 
के विरुद्ध आथिक नाकेबन्दी की घोषणा कर दी ओर मिश्र के ब्रियेन पर 
ग्यारह करोड़ के पौण्ड पावने के भुगतान को भी रोक दिया। साथ-ही- 
साथ मिश्र के ब्रिटेन के बंकों में जमा रकम के निकालने प्वर भी रोक लगा 
दी । राष्ट्र के नाम से प्रधान मंत्री श्री एन्थोनी इडेन ने जो आकाश- 
वाणी की, एक विशेष महत्त्व रखती है। इडेन ने अपने भाषण में कहा-- 
“स्वेज्ञ नहर मिश्र के लिए भहत््वप॒ण नहीं है। लेकिन हम सभी लोगों के 
लिए, यह एक जीवन और मरण की समस्या है ।”” 
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“हम लोगों का संघर्ष मिश्र और उसकी जनता से नहीं हे ओर न 
अरब-वासियों से है | हमारा संघ नासिर से है । 


“कनल नासिर की नीति फासीवादी नीति है और उसकी अवश्य 
अवहेलना करनी चाहिए । 


“ग्रगर नासिर सफल होता है तो हम लोगों में से प्रत्येक उसकी 
स्वेच्छा पर निर्भर रहेंगे। हम लोग इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते । 


श्री इडेन ने आगे कहा कि “नहर के लिए. एक अन्तरराष्ट्रीय योजना 


आवश्यक है, नहीं तो इस बड़े व्यापारिक राष्ट्र का जीवन मिश्र के हाथों 
मे रहेगा | 


“हम लोग बलपव॑क कोई हल नहीं चाहते वरन्‌ एक वृहत अन्तर- 
राष्ट्रीय समकौता।”? 


प्रक ओर तो पश्चिमी राष्ट्रों में नहर के राष्ट्रकूण से सनसनी और 
उत्तेजना फैली, दूसरी ओर एशियाई राष्ट्रों में इस राष्ट्रीररण से प्रसन्नता 
की लहर दोड़ पड़ी | सभी एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों ने नासिर के 
राष्ट्रीकुण को वैधानिक तथा सामयिकी बताया। उनका कहना है कि 
मिश्र को नहर का राष्ट्रीकरण करने का पूर्ण अधिकार हे, क्योंकि वह मिश्र 
का ही एक भाग है | अरब राष्ट्रों ने मी सामूहिक रूप से मिश्र के इस काय 
का समथन किया। रूस ओर कम्यूनिस्ट चीन ने न केवल राष्ट्रीकरण 
का समर्थन ही किया बल्कि सहायता देने के लिए भी तैयार हो गया। 


तिराष्ट्रों का सम्मेलन 


स्वेज्ञ नहर कम्पनी के राष्ट्रीकरण से उत्पन्न समस्या पर विचार करने 
के लिए ब्रिटेन, फ्रान्स और अमेरिका के प्रतिनिधियों का २ अगस्त” ४६ 
को एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में श्री सिलविन लॉयड (ब्रिटेन), श्री 
क्रिश्वियन पिनो (फ्रान्स) और श्री डलेस (अमेरिका) ने भाग लिया । 
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श्री इलेस ने अपने वक्तव्य में कहा कि कोई निश्चित कदम उठाने 
के पहले हमें उसकी प्रतिक्रिया पश विचार कर लेना होगा | 


श्री इडेन स्तरेज़ नहर कम्पनी पर एक राष्ट्र के अधिकार को मानने के 
लिए तैयार न थे | ब्रिटेन में सैनिक तैयारी के लिए आज्ञा दे दी गयी 


अन्त म॑ त्रिराष्टों ने मिलकर यह निश्चिय किया कि २४ राष्टों का 
एक सम्मलन बुलायी जाय जो स्वेज्ञ नहर पर अन्तरराष्ट्ीय नियन्त्रण 
पर विचार करे | 
लन्दन सम्मेलन 


रे अगस्त” ५४६ को लन्दन से लौगने पर अमेरिका के परराष्ट मन्त्री 
श्री डलेस ने २४ राष्ट्रों के सम्मेलन के बारे में कहा कि पश्चिमी त्रिराष्ट 
तलवार का जवाब तलवार से देना ' नहीं चाहते | हम लोग समी राष्टें 
की जिनका सम्बन्ध स्वेज नहर से है, मंत्रणा लेना चाहते हैं क्योंकि 
अत्यक राष्ट्र, मिश्र को लेकर, सभी राष्ट्रों के निर्णय का स्वागत करेगा और 
इस सरकार एक हल निकल आयेगा; जिससे हिंसा की अनिवार्यदा 
समाप्त हो जायगी । 


१६ अगस्त ५४६ को लन्दन में होने वाले सम्मेलन के लिए 
निम्नलिखित २४ राष्ट्र चुने गये :--- 

मिश्र, फ्रान्स, इटली, नीद्रलैण्ड स्पेन, तुकीं, ब्रिटेन, रूस, आस्ट लिया, 
हक, डनसाक, इथिथोपिया, पश्चिमी जर्मनी, यूनान, भारत, हिन्दचीन, 
गिरस, जापान, न्यूज़ीलण्ड, नावें, पाकिस्तान, पुतगाल, स्वीडेन 
और अमेरिका । 


उपयुक्त राष्ट्रों में मिश्न और यूनान को छोड़कर अन्य सभी राष्टें ने 
लन्दन सम्मेलन में भाग लिया | मिश्र का कहना था कि न्रिराष्ट्री को 
उप्र ग्कार का सम्मेलन बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। विराष्टर 
स्वेज नहर कम्पनी को एक दूसरा रूप प्रदान करना चाहते हैं जो वास्त- 


४४० आधुनिक अ्रन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


विकता से परे हो जिससे उनको मिश्र की राजसत्ता में हस्तक्षेप करने का 
अवसर मिल सके। सम्मिलित होने की स्वीकृति देने के पूर्व भारत 
ने एक प्रश्न उठाया था--क्या सम्मिलित होने वाले राष्ट्र स्वेज नहर 
पर अन्तरराष्ट्रीय नियन्त्रण करने की त्रिराष्ट्री की योजना का समर्थन 
करने के लिए. किसी प्रकार से बाध्य हैं! सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त 
होने पर भारत ने सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया। 


यद्यपि लन्‍न्दन सम्मेलन का जन्म उग्र भावना के वातावरण में 
हुआ था, लेकिन शीम ही उल्लेखनीय परिवतन होने लगे । इस सम्मेलन 
से स्पष्ट हो गया कि बल प्रयोग तथा उग्रता से काम लेने की नीति के 


बदले समभोते द्वारा इसे हल करने की भावना निरन्तर बलवती होती 
जा रही है। 


श्री नेहरू और स्वेज्ञ-समस्या 


१५ अगस्त” ५६ को भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू 
ने जो भाषण दिया उसका लन्दन सम्मेलन पर श्रत्यन्त अनुकूल प्रभाव 
पड़ा । नेहरू जी ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि स्वेज- 
समस्या का हल सभी राष्ट्रों के लिए सम्मानजनक होना चाहिए और 
किसी को नीचा दिखाने वाला न होना चाहिए।। इन विचारों से ब्रिटेन 
के प्रधान मन्त्री श्री इडेन के भाषण से जो उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न 
हो गईं थी, काफी शान्त हो गयी। 


बल प्रयोग के बारे में श्री नेहरू ने चेतावनी दी कि “बल प्रयोग से 
विश्वव्यापी युद्ध फैलने की आशंका है । न केवल भारत के प्रधान मन्त्री 
ने अपितु ब्रिटेन का प्रमुख समाचारपत्र “मैनचेस्टर गाजियन” ने भी 
श्री इडेन की कड़ी आलोचना की, तथा राष्ट्रपति नासिर की हिटलर के 
साथ की गयी तुलना को श्रनुचितं एवं सवंदा अनुपयुक्त बतलाया । 
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डलेस-योजना 

लन्दन सम्मेलन में पश्चिमी राष्ट्रों की तरफ से, मुख्यतया फ्रान्स,, 
अमेरिका और ब्रिटेंग की ओर से एक योजना प्रस्तुत की गयी जो 
निम्नलिखित है :-- 

पहला, स्वेज नहर के संचालन के लिए, एक निश्चित योजना 
बनाई जाय जिससे किसी भी समय किसी भी शक्ति द्वारा नहर का 
उपयोग किया जा सके। 

इस योजना के लिए. आवश्यक है कि--- 

(१) नहर के संचालन में किसी भी राष्ट्र के राजनीति का प्रभाव 
नहो। 

(२) मिश्र की राज-सत्ता के प्रति सम्मान प्रदर्शित 'किया जाय | 

(३) नहर के उपयोग के बदले मिश्र को एक उचित मुआवजा दिया 
जाय' जो क्रमशः उसके अधिकाधिक उपयोग के साथ बढ़ता जायगा | 

(४) अन्तरराष्ट्रीय स्वेज नहर कम्पनी को भी जो उचित समझता 
जायगा, मुआवजा दिया जायगा। 

(४) नहर कर जहाँ तक संभव हो कम “रखा जाय और (३ ) 
छोड़कर कोई मुनाफा न किया जाय | 

दूसरा, स्थायी एवं विश्वसनीय आधार पर सफलता प्राप्त करने के 
लिए. आवश्यक हे कि-.. 

(१) नहर के संचालन, देखभाल, उन्नति तथा उसके हितों की पूर्ण 
रक्षा के लिए मिश्र और नहर से सम्बन्धित राष्ट्रों के* बीच. सहयोग 
स्थापित किया जाय । 

ह इसके लिए एक स्वेज नहर-बोर्ड स्थापित किया जायगा, जो नहर के 
संचालन, देखभाल तथा उन्नति एवं वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा। 
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इस बोड को मिश्र सभी अधिकारों एवं सुविधाएँ को सौंप देगा जो 
'नहर के संचालन के लिए! आवश्यक होगी। 

इस बोड के सदस्य मिश्र के अतिरिक्त अन्य राष्ट्र होंगे जिनका 
चुनाव एफ निर्धारित प्रणाली द्वारा होगा | उनका चुनाव करते समय 


उनके व्यापार-भौगोलिक वितरण तथा नहर के प्रयोग पर ध्यान दिया 
जायगा | 


यह बोड समय-समय पर संयुक्त राष्ट्रसंध को अपना रिपोट 
मेजता रहेगा । 

(२) नहर के संचालन से सम्बन्धित सभी प्रश्नों जेसे--मिश्र का 
हिस्सा, अन्तरराष्ट्रीय स्वेज नहर कम्पनी का मुआवजा आदि के निपटारे 
के लिए एक कमीशन संगठित होगा । 

(२) किसी भी राष्ट्र द्वारा इन नियर्मों का उल्लंधन संयुक्त राष्ट्र- 
संघ के सिद्धान्तों का उल्लंघन समझा जायगा । 

- (४) जहाँ तक आवश्यक होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के उचित सहयोग 
“के लिए, प्रबन्ध किया जायगा । 


डलेस योजना को. चार राष्ट्रों (भारत, रूस, इन्डोनेशिया और लंका) 
'के अतिरिक्त अन्य सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया | 


मेनन-योजना 


डलेस योजना के पश्चात्‌ भारत के विभाग रहित मन्त्री श्री 
'बी० के० कृष्ण मेनन ने, जो लन्दन सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय 
दल का नेतृत्व दर रहे थे, अपनी योजना प्रस्तुत की, जो ६ सिद्धान्तों 
'पर आधारित थी ४--- े 


(१) मिश्र की राजसत्ता (507८72ं87 रि78॥05) को मान्यता दी 
'जाय । 


स्वेज नदर राष्ट्रीकरण डर 


(२) स्वेज नहर को मिश्र का एक अ्रविच्छेद्य अंग माना जाय । 

(३) सन्‌ श्यूथू् के शर्तनामा के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को नाविक 
सुविधा मिले । हि 

(४) नहर-कर उचित और समान हो तथा नहर संबंधी स॒विधायें सभी 
राष्ट्रों को बिना पक्तपात के उपलब्ध हों । 

(५) नहर को ग्रत्येके समय उचित दशा में रखी जाय तथा नहर 
संबंधी आधुनिक टेक्निकल आवश्यकताओं से युक्त हो । 

(६) नहर उपयोग-कर्ताओं के हितों पर भी पूर्ण ध्यान दिया 
जाय | 

भारतीय योजना के समथकों में केवल रूस, हिन्दचीन और लंका ही 
रहे | लेकिन भारतीय योजना मिश्र के विचारों में मिलती: थी और मिश्र 
इस योजना को स्वीकार करने के लिए. तैयार था। यद्यपि इस योजना 
के समर्थकों की संख्या नाम मात्र थी पर राजनीतिक क्षेत्रों में इसका अपधि- 
काधिक महत्त्व दिया जाने लगा | 


डलेस और मेनन-योजना 
डलेस-योजना और मेनन-योजना में श्रन्तर होना स्वाभाविक था 
क्योंकि दोनों ऐसे राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो सिद्धान्तः मिन्न 
हैं। एक पजीवाद का परिपोषक है, दूसरा समाजवाद की ओर अग्रसर 
हो रह है । एक विनाशकारी एवं विध्वंसक शस्त्रों का बहिष्कार कर विश्व- 
शान्ति चाहता है, दूसरा इन शरस्त्रों का अधिकाधिक उत्पति कर विश्व- 
शान्ति चाहता हे। 


पश्चिमी राष्ट्र स्वेज नहर को एक राष्ट्र द्वारा संचालित देखना नहीं 
चाहते थे। अतः डलेस योजना अन्तरराष्ट्रीय नियन्त्रण के पक्ष में था । 
वह चाहता था कि अन्‍्तरराष्ट्रीय स्वेज नहर कम्पनी द्वारा नहर का संचा- 
लन किया जाय. ओर इस कम्पनी को सभी अधिकार प्राप्त हों। श्री 
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मेनन के अनुसार डलेस योजना ने एक नये राजनीतिक सिद्धान्त को 
जन्म दियां और वह यह है कि एक राज्य प्रभुता-सम्पन्न होते हुए. भी 
वह अपने राजसत्ता का उपयोग नहीं कर सकता | यह एक विचित्र 
सिद्धान्त है। वास्तव में राजसत्ता के लोप में राज्य का अ्रस्तित्तत ही नहीं 
रह जाता । 


श्री मेनन ने अपनी योजना में दोनों के हितों की रक्षा कर श्रपनी 
विलक्षण प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया । एक ओर तो उन्‍होंने स्वेज्ञ नहर 
तथा तत्सम्बन्धी सुविधाओं को पश्चिमी राष्ट्री के लिए. उपलब्ध किया 
ओर दूसरी ओर मिश्र की राजसत्ता को मान्यता प्रदान कर स्वेज्ञ नहर 
को मिश्र का एक अ्रविमाज्य अंग बनाया | उन्होंने अपनी योजना में 
केवल उन बातों को स्थान दिया, जिसते पश्चिमी राष्ट्रों के व्यापार पर 
कोई आघात न पहुँचे और न मिश्री राज्य की स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचे। 
उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय नियन्त्रण को निरथंक बतलाया क्योंकि इस प्रकार 
के नियन्त्रण से मिश्री राजसत्ता पर आधात पहुँचता था। 


लन्दन सम्मेलन का परिणाम 


लन्दन सम्मेलन पूर्ण असफल रहा | इस सम्मेलन का संगठन ही 
अनुचित ढंग से किया गया था। चार-पाँच राष्ट्रों को छोड़कर अन्य 
सभी राष्ट्‌ तीन बड़े पश्चिमी राष्ट्रों, अमेरिका, फ्रान्स और ब्रिटेन के 
पिंहू थे और उनके इशारों पर नाचने वाले थे । अधिकांश राष्ट्र का 
विविध सैनिक सममोतों--नायो (४.७..'.,(0), सियो ($.08.6.7'.0) 
बगदाद पेक्ट ( 5927१290 2००८ ) आदि से सम्बन्ध था। श्रपना 
बहुमत बनाने के उद्देश्य से इन त्रिराष्ट्री ने इन राष्ट्री को चुना था । 
वास्तव में, लन्दन सम्मेलन में उन सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व नहीं हो' 
पाया था जिनका सन्‌ श्यवू८छ के समभोते से सम्बन्ध था। इस प्रकार 
लन्दन सम्मेलन का अ्रसफल होना स्वाभाविक था | 
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फिर भी, लन्दन सम्मेलन से एक लाभ अवश्य हुआ | सम्मेलन 
में यह निश्चय हुआ कि बहुद्धत से पास प्रस्ताव को लेकर आर्ट - 
लिया के प्रधान मन्त्री श्री मेंज़ीज मिश्र जायेँ और राष्ट्रपति नासिर से 
वार्ता करें। 

इस पर श्री कृष्ण मेनन ने आपत्ति उठाईं। उन्होंने कहा कि बहुमत 
से पास प्रस्ताव के साथ मारतीय प्रस्ताव को राष्ट्रपति नासिर के सामने 
रखा जाय | रूस के परराष्ट्र मन्त्री श्री शेपिलोब श्रौर लंका के सर 
क्लाड कोरिया ने मेनन के प्रस्ताव का समथन किया। 


अन्त में यह निश्चय हुआ कि लन्दन सम्मेलन की सभी कार्रवाइयों 
को मिश्र भेजा जाय | 


श्री मेंज़ीज की राष्ट्रपति नासिर से बातों 


३ सितम्बर! ५६ से काहिरा में मिश्र के राष्ट्रपति तथा पश्चिमी राष्ट्रों 
की समिति के अध्यक्ष श्री मेंज़्ीज के बीच ऐतिहासिक विचार विर्निमय 
प्रारम्भ हुआ। हू 

नहर के अन्तरराष्ट्रीय नियन्त्रण के विषय को लेकर श्री मेंज़ीज और 
ओर नासिर में बराबर मतभेद रहा । श्री नासिर का कहना था कि 
अद्वारह राष्ट्री की योजना का मुख्य ध्येय मिश्र के हाथों से स्वेज्ञ नहर 
लेकर दूसरों के हाथों में रखना हे । इससे समस्या का अन्त नहीं, बरन्‌ 
सूत्रपात होगा । 
यश्चिमी राष्ट्रों की द्वितीय योजना--सवेज़ नहर-सहकारी-उपभोक्ता-संघ 

१२ सितम्बर! ४६ को ब्रिटेन की लोक-समा में ब्रिटेन«के प्रधान मन्त्री 
श्री इडेन ने स्वेज़ नहर-सहकारी-उपमोक्ता-संध की घोषणा की | उन्होंने 
कहा कि ब्रिटेन, फ्रान्स तथा अमेरिका एक उपभोक्ता संघ का गठन कर 
रहे हैं जो स्वेज़ नहर के यातायात के संचालन की जिम्मेदारी अपने 
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हाथों में लेगा | यदि मिश्र की सरकार ने इस संघ के साथ सहयोग न 
किया तो वह सन्‌ श्दूवूठ के समभोौते को तोड़ने का दोषी होगा । 
श्री इडेन ने आगे कहा कि सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को इसकी सूचना 
दे दी गयी है जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कारवाई की 
जा सके।? 

फ्रान्स के प्रधान मन्त्री श्री मोले ने इसी दिन उपमभोक्ता-संघ के 
संगठन की घोषणा की और कहा कि यदि ब्रिटेन, फ्रान्स द्वारा संघटित 
स्वेज़्ञ नहर-सहकारी-उपभोक्ता-संघ को मिश्र ने मान्यता न दी तो प्रत्येक 
देश अन्तराष्ट्रीय स्वेज्ञ नहर पर अपने अधिकार के निमित्त आवश्यक 
कारवाई करने के लिए स्वतन्त्र होगा । 


श्री इडेन के भाषण की प्रतिक्रिया 


१३ सिम्तबर! ५६ को लोकसभा में प्रधान मन्त्री भ्री नेहरू ने श्री 
इडेम के भाषण पर आश्वयं ओर खेद प्रकट किया | उन्होंने पश्चिमी 
राष्ट्री के निश्वय को खतरनाक सम्भावनाओं तथा परिणामों से परिपूर्ण 
बतलाया। उन्होंने इस घोषणा को ऐसा हल बतलाया जो मानों ऊपर 
से लादा गया हो और जिसमें संघ के बीज विद्यमान हों | 

१६ सितम्बर ५६ की रात में स्वेज़् नहर-सहकारी-उपभोक्ता संघ 
के संगठन के बारे में राष्ट्रपति नासिर ने घोषणा की कि यदि पश्चिमी- 
राष्ट संघ के संचालन के लिए! शक्ति का प्रयोग करेगें तो युद्ध अवश्यम्मावी 
है । मिश्र संघ द्वारा स्वेज़ नहर का संचालन होने नहीं देगा | मिश्र सभी 
आक्रमणों का सामना करने के लिए. तैयार है। 

अमेरिका ने नरम रास्ता अपनाया । वह आथिक दबाव डालने के 
पक्त में था | श्री डलेस ने अपनी घोषणा में कह कि यदि स्वेज्ञ नहर- 
सहका री-उपभोक्ता-संघ के तत्त्वावधान में ज़ह्ााज़ें स्वेज़ नहर से पास 
होती हैं और मिश्र उन्हें बलपू्वंक रोकता है तो अमेरिका अपने जहाज़ों 
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को केप ऑफ गुड होप द्वारा भेजेगा । यद्यपि यह रास्ता लम्बा है, फिर 
भी वह अन्य राष्ट्रों को इस लम्बे*रास्ते द्वारा अपने जहाज्ञों को भेजने के 
लिए कहेगा तथा समुचित सहायता प्रदान करेंगा | इस प्रकार जब नहर- 
उपयोग कर्ताओं की संख्या कम हो जायगी तो आर्थिक दबाव में आकर 
मिश्र को इस संघ को मान्यता देनी ही पड़ेगी । 


सवेज़ नहर-सहकारी-उपभोक्ता-संघ 


१८: सितम्बर! ५६ को लब्दन में तीन परराष्ट मन्त्रियाँ--श्री जान 
फास्टर डलेस ( अमेरिका ), श्री सिलविन लॉयड ( ब्रिटेन ) और श्री 
क्रिश्चियन पिनो (फान्स ) की एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय 
हुआ कि स्वेज़ नहर-सहका री-उपभोक्ता-संध की योजना को १८ राष्ट्रों 


के सम्मुख रखा जाय | उन लोगों ने मिश्र का सहयोग प्राप्त करने के बारे 
में भी विचार किया । 


संघ को १८ राष्ट्रों का पूण सहयोग प्राप्त हो सका | कई राष्ट्रों ने 
अपना प्रथक मत प्रकट किया । सबसे अधिक विरोध पाकिस्तान की और 
से हुआ | पाकिस्तान के परराष्ट्र मन्त्री श्री फिरोज़ खाँ नून ने संघ- 
योजना का विरोध करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस योजना का साथ 
नहीं दे सकता । उन्होंने अपील की कि मिश्र से पुनः समभोौते के लिए. 
प्रयत्न किया जाय । स्वीडन, ईरान, नावें और स्पेन के प्रतिनिधियों ने 
भी पाकिस्तान के सुझाव का समथन किया । डेनिश प्रधान मन्त्री ने यह 
राय दी कि संयुक्त राष्ट्रसंघ को इस समस्या को सुलभाने के लिए 
कहा जाय । 


स्वेज्ञ नहर-सहकारी-उपभोक्ता-संघ की स्थापना के बारे में श्८ 
राष्ट्रों की निम्नलिखित स्थिति रही :--- 
पत्त में--बत्रिटेन, फ्रान्स, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेंड, नावें, 
पश्चिमी जर्मनी, इटली और नीदरलेण्ड | 
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विपक्ष में--पाकिस्तान । 
अनिर्शित --डेनमा्क, ईरान ओर स्वीडन । 
अघोषित --इथियोपिया, जापान, पुतंगाल, स्पेन और तुर्की । 


सुरक्षा-परिषद्‌ और स्वेज़ नहर 


२३ सितम्बर, ५६ को ब्रिटेन और फ्रान्स ने अपने देशों के स्थायी 
अतिनिधियों को यह आज्ञा दी कि वे लोग सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष से 
मिलकर सुरक्षा-परिषद्‌ की अधिवेशन के लिए! बात करें। 

२४ सितम्बर! ५६ की रात को मिश्र की सरकार ने भी सुरक्षा परिषद्‌ 
के आवश्यक अधिवेशन के लिए अनुरोध किया। 


५ अक्टूबर! ५६ से सुरक्षा परिष्रद्‌ की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक बैठक 
आरम्म हुई । 

“सुरक्षा परिषद्‌ के, सम्मुख पाँच प्रस्ताव रखते हुए. ब्रिटेन के परराष्टर 
मन्‍्त्री भी सिलविन लॉयड ने ब्रिंगेन के दो उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। पहला, 
पश्चिमी राष्ट्र इस अन्तरराष्ट्रीय जल-मार्ग से होकर स्वतन्त्र आवागमन 
के अधिकार को बनाये रखने के लिए. करबद्ध है | यह स्वतन्त्रता केवल 
'पश्चिमी राष्ट्रों के लिए. ही नहीं वरन्‌ सभी राष्ट्री के लिए होगी जो नहर 
थर निभर हैं | दूसरा, पश्चिमी राष्ट्र समकौते द्वारा शांतिमय हल चाहता 
है ओर समझौते का एक आधार प्रस्तुत करना चाहता है जो उपभोक्ताओं 
और मिश्र दोनों के लिए. उचित हो। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के 
निमित्त पश्चिमी राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ की अ्रनुमति चाहता है । 

एऐग्लो-फ्रेंच के पाँच प्रस्ताव निम्नलिखित थे १--- 

( १ ) स्वेज नहर सममोते के अनुसार नाविक स्वतन्त्रता हो | 

हे ) स्वेज नहर उपभोक्ताओं के हितो एवं अधिकारों की पूर्ण 
र्क्षाहो। 
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( ३ ) न्याय के आधार पर श्ट राष्टें द्वारा स्वेज नहर की समस्या के 
शांतिमय हल के लिए रखे गये प्रस्तावों को मान्यता मिले। 


(४ ) मिश्र को इन प्रस्तावों के आधार पर समभौता करने के लिए 


5. 5८ 


प्रेरित किया जाय और इस प्रकार वह नहर के संचालन में सहयोग 
प्रदान करे । 


(५ ) मिश्र की सरकार को स्वेज नहर उपभोक्ता सहकारी संघ के साथ 
सहयोग देने के लिए कहा जाय | 
अमेरिका के परराष्ट्र मन्त्री श्री डलेस ने सुरक्षा परिषद्‌ से अनुरोध 


किया कि एंग्लो-फ्रेंच प्रस्ताव पर मत ले लिया जाय और परिषद्‌ की एक 
गुप्त बेठक की जाय | 


सुरक्षा परिषद्‌ की गुप्त बेठक 

सुरक्षा परिषद्‌ की गुप्त बैठक के महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले | ब्िट्वेन, 
फ्रान्स ओर मिश्र ने स्वेज नहर समस्या के लिए ६ सिद्धान्तों के समभोते 
का आधार माना | लेकिन इन सिद्धान्तों को कारयरूप में केसे परिणत किया 
जाय, इस विषय पर तीनों राष्ट्र में मतभेद रहा । 

६ सिद्धान्त इस प्रकार हैं :-- 

( १) नहर सब के लिए. होगा और जहाजों के आवागमन में पूरी 
स्वतन्त्रता होगी । 

(२) मिश्र की राजसत्ता का सम्मान किया जायगा |: 

(३ ) नहर का संचालन किसी भी देश की राजनीति से परे होगा । 

( ४) मिश्र और उपभोक्ताओं के बीच समभोते के, अनुसार कर 
निश्चित किये जायेंगे । 

(५ ) आमदनी का एक हिस्सा विकास के लिए रहेगा । 

(६ ) मिश्र सरकार और स्वेज नहर कम्पनी के बीच होने वाले 
भंगड़ों का निणय मध्यस्थता द्वारा होगा | 

फ्रा०--४ 


थू० आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


इन सिद्धान्तों में हम देखते हैं कि मेनन-योजना की अधिकांश बातें 
आरा जाती हैं | पारस्परिक मतभेद के समाधान के लिएः यह निश्चय हुआ 
कि २७ अक्टूबर ?५६ से जेनेवा में मिश्र, ब्रिटेस और क्रान्स का एक 
सम्मेलन बुलाया जाय | 
द्वितीय मेनन-योजना 


इसी बीच श्री कृष्ण मेनन ने स्वेज नहर समस्या के लिए! एक दूसरी 
योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार स्वेज नहर पर मिश्र का सर्वोच्च 
अधिकार होगा | यह योजना नहर को अन्तरराष्ट्रीय महत्व का जलमाग 
स्वीकार करता है, जिससे होकर आने-जाने की नाविक स्वतन्त्रता प्रत्येक 
राष्ट्र को होगी | 

इस योजना के अनुसार मिश्र नहर-अधिकारी तथा उपभोक्ताओं के 
बीच सहयोग बढ़ाने के लिए. एक “उपभोक्ता संघ” को मान्यता देगी । 

' इस संघ का मुख्य कार्य मन्रणा देना होगा । 

इस संघ के सदस्यों में प्रधान उपभोक्तागण होगें । सदस्यों के चुनाव 
में भौगोलिक प्रतिनिधित्व पर भी ध्यान दिया जायगा । 

योजना के अनुसार प्रतिनिधित्व का आधार इस प्रकार होगा-- 


फ्रान्स, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, मिश्र, मारत, जापान, एक प्रतिनिधि 
आस्ट्रेलिया से, एक दक्षिणी-पूर्वी एशिया से, एक मध्यपूव से,. एक 
अफ्रीका से, एक पूर्वी योरप से, एक दक्षिणी योरप से, एक उत्तरी मिश्र 
से, एक पश्चिमी योरप से और एक लेटिन अमेरिका से । 


नहर के सफल संचालन के लिए एक नहर कोड” (था ००१८) 
होगा जो नहर के लिए नियम का काये करेगा। 

मिश्र एक ऊँचे स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्ारा नहर अधिकारी के तीन 
मुख्य विभागों में तीन वध के लिए. पहली बार विशेषज्ञों की नियुक्ति 
करेगा | 


स्वेज नहर राष्ट्रीकरण ४44 


कर की वृद्धि के लिए मिश्र की सरकार को उपभोक्ता संघ की अनुमति 
लेनी पड़ेगी | मतभेद की दशा में, प्रश्न को मध्यस्थता के लिए प्रेषित 
किया जायगा | 

योजना सन्‌ श्यूदू८द के समझौते में भी संशोधन चाहता है जिससे 
( क ) मिश्र अधिक से अधिक कर लगा सके ओर (ख) वह नहर की 
देखभाल एवं विकास के लिए. स्वयं उत्तरदायी हो सके | 


समभोते के आधार के बारे में मारतीयः सरकार यह चाहती है कि 
मिश्र की राजसत्ता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों 
एवं उद्देश्यों के अनुसार स्वेज नहर-समस्या का शांतिपूबंक तथा उचित 
हल होना चाहिए। 

युद्ध के पूष का वातावरण 

जेसा कि पहले कह चुके हैं, १२ अक्टूबर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वेज- 
नहर के संचालन के लिए. ६ सिद्धान्तों का प्रतिषादन किया था। 
१३ अक्टूबर को इन सिंद्धान्तों की स्वीकृति के निमित्त सुरक्षा-परिषद्‌ के 
सम्मुख रखा गया । इंग्लेर्ड ने ६ सिद्धान्तों के साथ यह भी माँग की कि 
नहर का अनन्‍्तरराष्ट्रीय नियन्त्रण होना चाहिए. ६ सिद्धान्तों को सुरक्षा- 
परिषद ने बिना मतभेद पास कर दिया | इंग्लेण्ड की माँग पर मतभेद 
बढ़ा । रुस ने अपना 'वीटो” ( ए८६० ) के अधिकार का उपयोग किया | 
पारस्परिक मतभेद बना रहा । 

१६ अक्टूबर १६ को श्री इडेन पेरिस पहुँचे | फ्रान्सीसी प्रधान मन्त्री 
श्री मोलेट और परराष्ट्र मन्त्री श्री पिनो से ४ घरस्टे तक गुप्त वार्ता हुई । 
लन्दन लोटने पर श्री इडेन ने बताया कि स्वेज के मामले में दूसरे कदम 
पर इंग्लेएड और क्रान्स सहमत हो गये हैं। दूसरा कदम क्‍या था-- 
संसार इससे अनभिज्ञ था । 

२३ अक्टूबर ५६ को परराष्ट्र मन्‍्त्री पिनो, इडेन और सिलविन 
लायड से वातां करने लन्‍्दन पहुँचे। श्री पिनो इसराइली आक्रमण के ६ 
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दिन पूर्व लन्दन पहुँचे थे। इसी दिन से हंगरी में भी उपद्रव का भ्री- 
गणेश हुआ । इस समय तक फ्रान्स और इसराइल के बीच सेनिक गति- 
शीलता बहुत बढ़ गयी थी। 


१६ अक्टूबर ५६ से अर्थात्‌ जब से इडेन ओर मोलेट की गुप्त समा 
पेरिस में हुई, तब से अमेरिका तथा फ्रान्स और इंग्लेए्ड के बीच मतभेद 
बढ़ने लगा । लन्दन ओर पेरिस में स्थित अमेरिका के राजदूतों को इंग्लेए्ड 
आर फ्रान्स के बीच हुईं वार्ता की कोई सूचना नहीं दी गयी | वाशिंगटन 
में लगभग चार हफ्ते तक कोई ब्रिटिश राजदूत ही नहीं रहा। अ्रमेरिका 
वाले यह समझते थे कि २७ अक्टूबर से होने वाली जेनेवा सम्मेलन को 
सफल बनाने के लिए. फ्रान्स और इंग्लैण्ड में वार्ता चल रही है | इसराइली 
आक्रमण के एक सप्ताह पूर्व जब अमेरिकी राजदूत ने श्री सिलविन लायड 
से भेंट की तो श्री लायड ने यह सूचना दी कि जेनेवा के लिए न केवल 
वाती ही चल रही है बल्कि वह स्वयं न्यूयार्क जाना चाहते हैं ओर श्री 
ज्ञान फास्टर डलेस से मिलकर स्वेज-समस्या को शांतिमय उपाय द्वारा 
सुलभाना चाहते हैं| श्री डलेस को इसकी सूचना इडेन के “अल्टिमेट्म' 
देने के ४८ घन्टा पहले मालूम हुआ । 


संसार को इसरायली सेना की गतिशीलता का पता सबसे पहले 
२७ अक्टूबर !४६ को लगा । अधिकांश पययवेक्षकों का अनुमान था कि 
आक्रमण जार्डन की ओर से होगा, क्योंकि जाडन में हाल के निर्वाचन में 
कनल नासिर के साथियों की विजय हुई थी। 


केवल २ सप्ताह पहले ब्रिटेन ने कड़े शब्दों में इसराइल को साधारण 
एवं गुप्त रूप से चेतावनी दी थी कि जाडन के विरुद्ध कोई आक्रमण न 
किया जाय । लेकिन इस बार ब्रिटेन ने इसराल के बारे में केवल गुप्त रूप 
से पता लगाया ओर किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी । फ्रान्स ने भी 
कोई कदम नहीं उठाया । 
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अब केवल अमेरिका पर ही था कि वह कोई कदम उठाये। 
र८ अक्टूबर ५६ को राष्ट्रपति औइसनहावर ओर परराष्ट्र मन्त्री श्री डलेस 
ने सुरक्षा-परिषद्‌ की अधिवेशन के लिए कदम उठाया। लोगों का कहना 
है कि ब्रिटेन दो दिन तक इस प्रयत्ञ में था कि अमेरिका द्वारा सुरक्षा- 
परिषद्‌ का अधिवेशन न हो सके । 


२६ अक्टूबर /५६ को इसराइल ने मिश्र पर आक्रमण कर दिया । 


इसराइली आक्रमण 

इसराइली आक्रमण के पाँच कारण हो सकते हैं। सम्भवतः ब्रिटेन 
को इसके विषय में पहले से ही पता था, क्योंकि जिस समय यह समाचार 
इंग्लेए्ड पहुँचा उस समय सर इन्थोनी इडेन नाव के प्रधान मन्त्री को 
नं० १० डाउनिंग स्ट्रीट में दावत दे रहे थे ओर इस समाचार का उन पर 
कोई प्रभाव न पड़ा। यह भी संभव है कि इसराइली आक्रमण अपने 
निश्चित योजना से एक सप्ताह पूर्व हुआ हो । 

कारण ये थे :-- 


(१ ) इसराइल यह सोच रहा था कि नासिर इसराइल पर आक्रमण 
करने के लिए तैयारी कर रहा हे । 


( २) मिश्र, जाडन और सीरिया ने अपनी सेना के एकीकारण की 
घोषणा की थी। 

(३) रूस हँगरी में फँसा था । 

(४) अमेरिका राष्ट्रपति के निर्वाचन में व्यस्त था । 

(५) इसराइल को इंग्लैर्ड और फ्रांस से प्रोत्यूहन मिला था। 

इसराइल के परराष्ट मन्त्री श्री डेविड बेन गुरियन की योजना इस 
प्रकार थी-- 

(१) सिनाई (8792 ?९८४ंए४ए०) में स्वेज नहर के पूर्व की 
मिश्री सेना को नष्ट तथा गाज़ा (5७29) को प्राप्त करना । 
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(२) मिश्र की सैनिकों को अधिक से अधिक संख्या में बन्दी बनाना, 
उनके शस्त्रों पर ग्रधिकार करना तथा “मिश्र को एक शक्ति के रूप में 
नष्ट कर देना । 

(३) सिनाई और गाज़ा के आधारों को नष्ट कर देना । 

(४) अ्रकाबा (8८००४) ओर इलाथ (/]0५%) की खाड़ी के 
मार्ग को खोल देना | 

कहना है कि ब्रिटिश राजदूत, आस्टे लिया और कनाडा के सन्त्रियों 
को बेन गुरियन की इस योजना का पूरा पता था। 


ब्रिटेन ओर फ्रान्स का युद्ध में सम्मिलित होना 


३० अक्टूबर ५६ को मिश्र ने ब्रिटिश अल्ट्मिट्म को किसी भी 
दशा में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही मिश्र के 
परराष्ट मन्त्री ने सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष को सुरक्षा परिष्रद के शीघ्र 
बुलीने तथा ब्रिटिश एव' फ्रांस द्वारा ओर शक्ति प्रयोग की चेतावनी पर 
विचार करने के लिए, अनुरोध किया । 

३० श्रक्टूबर को तीन ब्रिटिश और २ फ्रेंच विध्वंसक युद्ध पोत 
साइग्रस पहुँच गये ।. 

सऊदी अरब, इराक, सीरिया और जाइन की एक सभा हुई और 
मिश्र की सहायता करने का निश्चय हुआ । 


ब्रिटन और फ्रान्स ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को जिसका आशय 
था कि सभी राष्ट-शक्ति के प्रयोग का परित्याग करें, ठुकरा दिया। 

३१ अक्टूबर झ़े इडेन ने मिश्र पर बमवर्षा करने के लिए अपने 
वायुयानों को भेजा । 


राष्ट्रति आइसनहावर ने कहा कि ब्रिटेन और फ्रान्स ने गलती 


से मिश्र पर आक्रमण किया हे और अमेरिका इस मामलों में फँसना नहीं 
चाहता है | 
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भारत ओर एंग्लो-फ्रेंच आक्रमण 


मिश्र पर इसराइल, ब्रिटेन, ओर फ्रान्स द्वारा किये गये आक्रमणों 
का भारत पर बड़ा ही कुप्रमाव पड़ा । भारतीयों की दृष्टि में ब्रिटेन और 
फ्रान्स बहुत ही नीचे गिर गये। प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने कहा कि मैंने 
अपने जीवन में ऐसा अतिक्रमण, जेसा ब्रिटेन और फ्रान्स कर रहे हैं, 
नहीं देखा । (प्र थी] घाए €ऋ6००८९7८०6 ० 07887 शाक्चितड, 
7 ॥4ए९ 6076 &0८7058 70. 77९८० ८85८ 6 प्र्गप्टत 
3887688407 एऐंा जाना णिए्ञबात बाते #:दघ0८  ॥८ 
478 00 60०2 (2४, 'र८॥#7ए०). १ नवम्बर ४६ को उन्होंने 
पश्चिमी एशिया की स्थिति पर राष्ट्रपति आइसनहावर, श्री डलेस, 
फ्रान्स के प्रधान मन्त्री श्री मोलेट, श्री इडेन, राष्ट्रपति नासिर को 
अपना व्यक्तिगत संदेश भेजा । उन्होंने संयुक्त राष्ट्‌ के महामन्त्री से भी 
अनुरोध किया कि राष्ट्रसंध को युद्ध रोकने के लिए. सख्त कार्दवाई 
करनी चाहिए | 


भारत के श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह माँग की 
कि भारत सरकार ब्रिटेश सरकार को एक अल्टिमेटम भेजे कि यदि वह 
२४ पघन्टे के अन्दर मिश्र से अपनी सम्पूर्ण सेना हटा नहीं लेती और जो 
हानि पहुँची हे उसके लिए मुआवजा देने के लिए वचन नहीं देती तो 
भारत राष्ट्‌-मण्डल से प्थक हो जायगा । 


राष्ट्रसंघ और त्रिटेन 
२ नवम्बर “५६ को एक विशेष बैठक में रृघष्टिसंघ,ने युद्ध विराम 


(०८०४८ 472८) संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव को बहुमत से पास किया। 
६४ वोट पक्त में रहे। पाँच ने ब्रिटेन, फ्रान्स, न्यूजीलेएड, आस्ट लिया 
ओर इसराइल--विरोध किया ओर ६ राष्ट्री ने--बेल्जियम, कनाडा, 
लायस, नीदरलेण्ड, पुतंगाल और दक्तिणी अफ्रीका--भाग नहीं लिया । 


पद आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


कक 


२ नवम्बर तक सिनाई ओर गाज़ा इसराइलियों के अधिकार में 
आ गया | 

३ नवम्बर को श्री इढेन ने छोटी सभा में भाषण करते हुए 
मिश्र में की गयी सेनिक कारवाई को रोकने के लिए: तीन शर्ते रखा--- 

(१) मिश्र ओर इसराइल के बीच शांति स्थापना के लिए, राष्ट- 
संघ एक सेना तैयार करे | 


(२) मिश्र और इसराइल इस सेना को स्वीकार करे | 


(३) जब तक कि संयुक्त राष्ट्‌ की सेना तैयार नहीं हो जाती, इस- 
रायल और मिश्र ऐंग्लॉ-फ्रेंच सेना को स्वीकार करें, जो दोनों देशों 
के बीच रहेगी। 

जकार्ता हवाई अडडे ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी वायुयानों को कोयला- 
पान देना बन्द कर दिया।' 

ब्रिटिश विदेशी नीति से असहमत होने के कारण मन्त्री श्री एन्थोनी 
नटिंग ने त्यागपत्र दे दिया है। 

३ नवम्बर को मिश्र ने युद्ध-विराम के निर्णय को स्वीकार कर 
लिया । है 

३ नवम्बर ”५६ से ब्रिटेन के हवाई आक्रमणों के कारण स्वेज्ञ 
नहर बिलकुल बन्द हो गया | 

४ नवम्बर को इसराइल की सेना स्वेज्ञ नहर से केवल ३ मील रह 
गयी । अकाबा खाड़ी,के दक्षिणी सिरे पर आक्रमणकारियों का अधिकार 
हो गया । 

लेबनान, सीरिया और इराक ने तेल के पाइप लाइनों को बन्द 
कर दिया। 

५ नवम्बर ५६ को ब्रिटिश और फ्रान्सीसी सेना मिश्र में उतरी | 


स्वेज नहर राष्ट्रीकरण प्‌ 


रूसी चेताबनी 

रूस ने ब्रिवेन और फ्रान्स को चेतावनी दी कि पश्चिमी एशिया 
तथा उत्तरी श्रफ्रीका में संयुक्त राष्ट्‌ के अन्य सदस्य राष्ट्री के सहयोग से 
शांति स्थापित करने के लिए. कृतसंकल्प हैं। वे उस क्षेत्र में किये 
गये आक्रमण को शस्जबल से कुचलकर पुनः शांति स्थापित करने के 
लिए सन्नद्ध हैं। रूस ने सुरक्षा परिषद्‌ से यह भी अपील की कि यदि 
ब्रिटेन, फ्रान्‍्स और इसराइल १२ घन्टे के अन्दर युद्धबन्दी की घोषणा 
नहीं करते तो सुरक्षा परिषद्‌ अपनी एक विशेष बेठक बुलाकर अमेरिका 
तथा रूस की सेना को मिश्र में प्रवेश करने अनुमति दे । 

४ नवम्बर को राष्ट्रसंधघ की साधारण समा ने अन्‍्तरराष्ट्रीय कमान 
के स्थापना सम्बन्धी महामन्त्री श्री हेमरशेल्ड के प्रस्ताव को पास 
कर दिया | 

युद्ध-बन्दी की घोषणा 


६ नवम्बर ?५६ की रात को ब्रिटेन ने युद्ध-बन्दी ( ८८७७८ 7७ ) 
की घोषणा की। ७ नबम्बर को पेरिस नें भी युद्ध-बन्दी की घोषणा की॥ 
राष्टु के नाम से श्री इडेन ने युद्ध-बन्दी के सम्बन्ध में जो भाषण दिया | 
उसमें उन्होंने यह बताया कि युद्ध-बन्दी की घोषर्णाँ न तो अपनी दुबंलता 
के कारण की गयी, न किसी राजनीतिक दबाव के कारण हुई और न 
मास्को की धमकियों से हुईं, बल्कि युद्ध-बन्दी इसलिए हुईं कि ब्रिटेन ने 
एक ऐसी वातावरण को जन्म दिया है जिसमें राष्ट्-संघ के नेतृत्व में 
स्थायी समझौते की पूर्ण आशा हे। 

वास्तव में ब्रिटेन द्वारा युद्ध-बन्दी की घोक्षणा के अनेक 
कारण थे-- 

(१) अभी तक ब्रिटिश और फ्रान्सीसी सेना केवल पोर्ट सईद के: 
कुछ भागों पर ही श्रधिकार कर पायी थी। 


'पूट आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


(२) लक्ष्य तक पहुँचने, स्वेज़ नहर पर अधिकार करने तथा सभी 
अवरोधों को कुचलने में लगभग १ भद्दीना और अत्यधिक सेना की 
आवश्यकता थी । 

(३) रूस के हस्तक्षेप की चेतावनी आ चुकी थी ) 

(४) राष्ट्रसंघ दबाव डाल रहा था।.. 

(४) अमेरिका ने किसी प्रकार की सहायता करने से साफ इनकार 
कर दिया था । 

(६) अरब राज्यों से तेल न मिलने का ख़तरा था। 

(७) पाकिस्तान और विशेषकर भारत राष्ट्र-मण्डल से सम्बन्ध- 
विच्छेदर करने के प्रश्न पर बिचार कर रहे थे। 

(८) गोरी दल के नरम पक्षवालों ने श्री इडेन को चेतावनी दी थी। 
एन्‍्थोनी नटिंग और एडवड बॉयल ने त्यागपत्र दे दिया था | 

(६) सैकमिलन ()(७८777]%&7॥ ) जो अ्रमी तक शक्ति-प्रयोग 
का समथक था, अपनी आवाज़ को बदल दिया था । एंग्लो-फ्रेंच आक्र- 
मर, स्वेज्ञ नहर की बन्दी तथा तेल-पाइप लाइन के उड़ा दिये जाने से 
खज़ाना (]7८७४ए7५) को गहरा धक्का लगा था जिसकी उपेक्षा मैक- 
मिलन नहीं कर सकता था । 

(१०) ब्रिंदेन ने इसराइल ओर मिश्र को प्रथक करने के लिए. युद्ध 
में भाग लिया था लेकिन अब दोनों देशों ने युद्धबन्दी के प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लिया था । 

अतः विवश होकर श्री इडेन को युद्ध-बन्दी की घोषणा करनी पड़ी, 
जिसका फ्रान्स ने अनुकरण किया | इस प्रकार एक सप्ताह की लड़ाई 
समाप्त हुई । 

स्वेज़् नहर का पुनः संचालन 


इंग्लेर्ड और फ्रान्स द्वारा मिश्र पर आक्रमण किये जाने से स्वेज़ नहर 
का संचालन पूर्णतया बन्द हो गया था। कुल अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का 
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सातवाँ हिस्सा स्वेज्ञ नहर द्वारा होता था| अ्रतः इसके बैन्द हो जाने से 
अनेक राष्ट्री की आथिक स्थिति के बिगड़ने की सम्भावना प्रकट होने 
लगी । स्वेज्ञ नहर का पुनः संचालन अत्यन्त आवश्यक था । राष्ट्र संघ ने 
बड़ी तत्परता के साथ नहर की सफाई का कार्य अपने ऊपर लिया। 
बत्तीस देशों से जहाज़ मेंगाये गये और ४५० व्यक्तियों की सहायता से 
नहर की सफाई की गयी । यह विशाल कार्य चार महीने से कम ही समय 
में पूरा हो गया और करीब नब्बे लाख पौण्ड रुपया व्यय हुआ । 


अग्रेल ?१७ से स्वेज़ नहर की स्थिति पूर्ववत्‌ हो गयी है। लेकिन 
फिर भी कुछ ऐसी समस्‍यायें हैं जो उलमभी हुई हैं। उनमें सबसे प्रथम 
हे स्वेज्ञ नहर से सभी देशों के जहाज़ों का निर्वाध यातायात | दूसरी 
समस्या है मिश्र ओर इसराइल के बीच शांति-व्यवस्था कायम रखना। 
» तीसरी समस्या हे स्वेज़् संकट के फलस्वरूप पश्चिमी राँशें और सोवियट- 
रूस में सम्बद्ध क्षेत्रों को अपने प्रभाव में रखने की होड़। पहली और 
दूसरी समस्या बहुत कुछ एक ही सा है अरब देश इसराइल से पहले 
से ही चिढ़े हुए थे। फिर इसराइल, ब्रिटेन और फ्रान्स के हमले के बाद से 
उन देशों का सम्बन्ध और भी श्रधिक कटु हो गया। अब स्वेज़ नहर 
का राष्ट्रीररण हो गया है। और मिश्र का इसपर पूण नियन्त्रण है। 
जब तक मिश्र और इसराइली सीमा के बीच कोई शांति व्यवस्था नहीं हो 
जाती और मिश्र को यह विश्वास नहीं हो जाता कि इसराइल भविष्य में 
उस पर आक्रमण नहीं करेगा तब तक मिश्र इसराइल को स्वेज़ नहर से 
होकर व्यापार करने की अनुमति नहीं देगा । ब्रिटेन ओर फ्रान्स के संयक्त 
आक्रमण से उनकी प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में बिल्कुलब्कस हो गयी है । उनका 
स्थान अमेरिका धीरे-धीरे ले रहा है। ब्रिटेन और फ्रान्स जेसे उपनिवेश- 
वादी देशों का मित्र होने के कारण मिश्र अमेरिका से सशंकित रहता है। 
स्वेज़् संकट के समय रूस द्वारा स्वयं सेवक भेजने के प्रस्ताव आदि के 
कारण मिश्र का भुकाव रूस की ओर होना स्वामाविक है । 


६० आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


मुआवजा सम्बन्धी सममोता 


१३ जुलाई ?५८ को स्वेज्ञ नहर कम्पनी के शेयरहोल्डरों और संयक्त- 
अरब गणतंत्र के बीच मुआवज़ा देने को विधि पर समझौता हो गया । यह 
समभोता दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा काहिरा और पेरिस में अपने 
प्रधानों से मन्त्रणा लेने के बाद सम्पन्न हुआ । समभौते के अनुसार संयक्त- 
अरब गणतंत्र ४६ प्रतिशत मुआवज्ञा पोण्ड ( स्टलिज्ञ ) में तथा बाकी 
पौरड (स्टलिज्ञ) में या क्रान्क में अदा करेगा | संयुक्त अरब गणतन्त्र पूरा 
मुआवजा बदले हुए. ४० लाख मिश्री पोण्ड की ५ किस्तो में देगा | यह 
किस्त १ जनवरी १६५६ से आरम्म होगी तथा ३० लाख मिश्री पौण्ड 
की अन्तिम किस्त १ जनवरी १६६४ को अदा की जायगी । 


अध्याय ४ 


मध्यपू्व ओर आइक सिद्धान्त 
(07006 ॥६2४७४ थ्यात ॥६6 ॥000४077976 ) 


मध्यपूवः अथवा पश्चिमी एशिया की परिभाषा देना उतना ही 
कठिन है जितना कि उसकी विविध समस्याओं को समझना | मसध्यपूष 
में वे सभी देश आते हैं जो भूमध्यसागर, लालसागर और फारस की 
खाड़ी को मिलाते हैं| यह एक अथहीन मरुस्थल है जो तेल व भौगो- 
लिक स्थिति के कारण एक अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व का क्षेत्र समझा जाता 
है। इतिहास के प्ृष्ठों को उलटने से यह ज्ञात होता है कि अनेक शक्तियों 
--बेबीलोनिया, कार्थजिनिया, फारस, यूनान, रोम, ब्रिटेन तथा फ्रान्स 
ने इस भूमाग पर अधिकार करने की चेष्टा की परन्तु कोई भी अधिक 
दिनो तक टिक न सका | अब सम्भवतः रूस की बारी है 

यह संसार का सबसे धनी और सबसे गरीब"भाग है । 

इस भाग का प्रमुख धर्म इस्लाम है । 

मध्यपूर्वीं देश बहुत से बातों में एक दूसरे से मिलते हैं जेसे जन- 
संख्या कम है, निरक्षरता है, राष्ट्रीय अमिमान हे, पारस्पारिक भणड़ों का 
एक जाल-सा बिछा हे, अस्थिरता है तथा सेनिकू शासन की बहुलता है । 
सरकारों की अ्स्थिरता के कारण इन देशों का शासनब्सेनिकों के हाथ में 
पड़ जाता है । 


भध्यपूर्व की वतमान राजनीति का अवलोकन करने के पूव॑ मध्यपूव 
' के देशों पर इृष्टिपात कर लेना आवश्यक है | 
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सिश्र (१2770:)--मध्यपूव के देशों में राजनीतिक दृष्टि से मिश्र 
सबसे शक्तिशाली है । यह ब्रिंगेन से चार गुना बड़ा है लेकिन आबादी 
उसकी आधी है। यद्यपि निवास क्षेत्र स्वीट्जुस्लेण्ड से कम है. पर अत्य- 
घिक घनी है। 

सन्‌ १६२२ से यह स्वतन्त्र हे लेकिन सन्‌ १६५२ में पाशा का राज- 
तन्त्र समाप्त हुआ और प्रजातन्त्र राज्य की घोषणा हुई। वख्तुतः आज- 
कल यहाँ एक व्यक्ति श्री गमाल अब्दुल नासिर का शासन है । 

यहाँ न तो तेल है और न मध्यमवर्ग ही । ८० प्रतिशत लोग 
श्शिक्षित हैं। 

यहाँ की मुख्य उपज रुई है | रुई देकर श्र लेने. के अमिप्राय 
से मिश्र ने चेकोस्लाविया से सन्‌ १६४५ में एक सन्धि की जिसके फल- 
स्वरूप मिश्र इस क्षेत्र का सबसे प्रबल शक्ति बन गया । 

कनल नासिर सम्पूर्ण अरब संसार का नेतृत्व करना चाहता है और 
इस ज्ेत्र में उसका निकट्तम प्रतिद्वन्दी इराक है | इराक की सैनिक क्रांति 
के पश्चात्‌ यह विषमता भी जाती रही | ' 

इराक ( ॥790 )--श्राक ब्रिटेन से दो गुना बड़ा है। इसकी 
आबादी करीब ५० लाख है। 

इराक संसार के धनी देशों में से एक है। हाल की घटनाओं के पूर्व 
इराक को तेल के स्वामित्त्व से प्रतिवर्ष के १० 70. मिल जाता था। 
ब्रिटेन के तेल की आवश्यकता अधिकतर इराक से ही पूरी हो जाती थी 
लेकिन जबसे सीरिया के लोगों ने किरकुक ((॥7:0) से भूमध्य तक 
जानेवाली पाइप रूइन को काट दिया तब से ब्रिटेन को तेल में कठिनाई 
हो रही है । 

इराक-बगदाद समझौते का जन्मदाता है| सैनिक क्रान्ति के पश्चात्‌ 
से उसने बगदाद समझौते में भाग लेना ही बन्द कर दिया | 
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सीरिया (5५779) :--सीरिया के चालीस लाख जबता की ओर 
आज कल विश्व का ध्यान आकर्षित है। अरब राष्ट्र का यह प्रजातन्र 
दिन प्रतिदिन रूस के प्रभाव में आ्राता जा रहा है । 

कहा जाता है कि सीरिया ने अधिक मात्रा में शत्र, “क आदि खरीद 
कर अपनी सेनिक-शक्ति को काफी बढ़ा ली है | 

आजकल सीरिया ने मिश्र में मिलकर संयुक्त अरब गणतन्त्र को नींव 
डाली है । 


तुर्की (7५77/:००)--ठ्॒कों अपने को योरप का ही अंग सममता 
है हालाँकि उसका बहुत ही छोटा अंश योरोपीय भाग में पड़ता है । 
चूकि समय सदेव समान नहीं रहता, तुकों को लन्दन की मन्त्रणा से अपने 
को मध्यपूर्व का हीं भाग मानना पड़ता है। 

तुर्की ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसका सम्बन्ध नाटों? स्रे है| इसके कई 
कारण हैं--पहला, यह कम्यूनिस्ट राष्ट्री--बल्गेरिया, रूस और शाम 
से घिरा हे; दूसरा, इसकी सेना अच्छी समभ्की जाती है; तीसरा, तुकों 
लोग राजनीतिक दृष्टि से विश्वसनीय समभे जाते हैं अर्थात्‌ वे खुली 
लोगों को घुणा से देखते हैं । 

मुस्लिम राष्ट्री में केवल तुर्की ने ही इसराइल से सम्बन्ध रखा है । 

सीरिया को हमेशा इस बात का भय लगता रहा हे कि कहीं ब्रिटेन 
और फ्रान्स की सहायता से तुर्की और इसराइल उस पर आक्रमण न 
कर दें | 

जाड न (]०0700#7)--जार्डन को ब्रिटेन का एक आविष्कार कहा 
जा सकता द्वे । ब्रिटेन ने सन्‌ १६४६ में कक संरक्षण में से काट- 
कर जाडन को जन्म दिया | साथ ही साथ १० 70, की ब्वार्षिक सहायता 
भी देना स्वीकार कर लिया। 


अधिक दिन नहीं हुए जब कि जाइन ने ब्रिटिश समभौते को ठुकरा 
दिया, वार्षिक सहायता लेना अस्वीकार कर दिया। 
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सऊदी अरब, मिश्र और सीरिया ने मिलकर जाडन को आर्थिक 
सहायता देना निश्चय किया है। 

लेबनान ([,20७707)--लेबनान अ्ररब राष्ट्री में सबसे छोटा 
है । लेकिन सबसे शिक्षित राष्ट्र हे । 

शाम की भाँति लेबनान तेल का उत्पादन नहीं करता। उसका 
मुख्य आय तेल के पाइप लाइनों से हे। यह देश व्यापारियों, रोकड़ियों 
तथा साहसी पुरुषों से भरा हे । राजनीतिक क्षेत्र की अपेक्षा व्यापारिक 
क्षेत्र में यह देश बहुत॑ आ्रागे बढ़ा ष्टै। 

सऊद अरब (5200 /872079)--यह अरब राष्ट्रों में सबसे 
बड़ा है। वह ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, और स्पेन के सम्मिलित देशों से 
भी बड़ा है । 

इसका शासन मध्यकालीन प्रणाली से मिलता हे। यह निरंकुश 
राजतन्त्र है जिसका सर्वोच्च शासन, सेनापति और प्रधान मन्त्री राजा 
सऊद हैं। 

तेल पर सऊद अरब का अधिकार होते हुए भी इस सम्पत्ति का 
अधिकांश भाग अन्य मध्यपूर्वाी राष्ट्रों में बन्धक के रूप में बँट 
गया हे । हे 

जिस प्रकार जाडन का संरक्षुक अब तक ब्रिटेन था, उसी प्रकार 
आज अमेरिका सऊदी अरब का संरक्षक हे । 

इसराल (8796)--इसराइल अपने ढंग का निराला राष्ट्र हे । 
सन्‌ १६४८ में इसका जन्म हुआ । शीम्र ही यहूदियों को अरब निवा- 
सिययों के विरुद्ध <कपूण संघ करना पड़ा जिसमें दे सफल रहे | आज 
अरब राष्ट्री से वैमनस्य है । 

इसने £ लाख शरणाथियों की एक समस्या छोड़ रखा है । संयुक्त- 
राष्ट्र संघ ने उनके बसानें के लिए काफी धन दिये, उनके प्रस्ताव रखे; 
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लेकिन शरणार्थी बस न छृके और न समस्या का समाधान ही 
हो पाया। 

इंग्लेण्ड ओर फ्रान्स से प्रोत्साहन पाकर अक्टूबर सन्‌ १६४६ में 
स्वेज नहर पर अधिकार करने के निमित्त इसराइल ने आक्रमण किया, 
पर प्रयत्नों में विफल रहा। केवल गाजा मांग (0222 $0४9) पर 
अधिकार कर पाया | साथ ही उसे २ लाख अरब शरणा'र्थी हाथ लगे | 

वतमान राजनीति में मध्यपूष 

प्राचीन युग से मध्यपूव, विश्व राजनीति का केन्द्र रहा है। इसने 
अनेक सम्यताशों के उत्थान और पतन देखे हैं। यही नहीं, यह दो 
धार्मिक आन्दोलनो--ईंसाई और इस्लाम का जन्म-स्थान भी है | 

मध्य युग के अन्त होते-होते इस भूमाग का महत्त्व” भी समाप्त होने 
लगा था लेकिन आधुनिक आवागमन के साधनों के विकास के कर 
भध्यपूर्व का महत्त्व फिर स्थापित हो गया। 

प्रथम महायुद्ध के पूर्व तुर्की साम्राज्य का इस ज्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव 
था| प्रथम महायुद्ध में तुर्की साम्राज्य नष्ट हो गया। युद्ध के पश्चात्‌ जो 
संघियाँ हुई उनके फलस्वरूप सीरिया फ्रान्स के अर्धुन चला गया और 
इराक, जाइन तथा फिलस्तीन ब्रिटेन के अधीन । ईरान, सऊदी अरब 
मिश्र ओर अफुगानिस्तान आदि देशों पर पहले से.ही ब्रिव्न का काफी 
ग्रभावः था | सन्‌ १६२३ में तुर्की पूण स्वतन्त्र हो गया और कमाल- 
याशा के नेतृत्व में तुर्की ने काफी प्रगति की | दूसरी ओर मिश्र में राष्ट्रीय- 
आन्दोलन जोर “पकड़ रहा था, जिससे विवश द्वोकर सन्‌ १६२८ में 
ब्रियेन ने मिश्र को स्वतन्त्र करने का वचन दिया। 

द्वितीय महायुद्ध के बाद मध्यपूर्व के राजनीतिक इतिहास को दो भागों 
में बाँट सकते हैं--पहला स्वेज़ युद्ध के पूव का काल, ओर दूसरा, उसके 


बाद का । सन्‌ १६४६ के स्वेज्ञ युद्ध के पूव-काल में कोई विशेष घटना 
फा०--५ 
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नहीं घटी । सभी राष्ट्र यह प्रयतत करते” रहे कि उनके देशों से ब्रियेन का 
प्रभाव समाप्त हो जाय । महायुद्ध के कारण ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो चुका 
था और उसका पतन आरम्भ हो गया था | फिर उसके पास इतने साधन 
नहीं रह गये थे जिसके आधार पर वह इतने बड़े साम्राज्य को छिन्न-भिन्न 
होने से बचां सके | श्ररब देशों में राष्ट्रीयता की लहर फेल चुकी थी । 
वे पहले से श्रधिक जागरूक हो राजनीतिक और आधिक स्वतन्त्रता की 
माँग करने लगे थे। अपनी माँगों को अधिक बल प्रदान करने के अ्मि- 
प्राय से अरब राष्ट्रों ने संयुक्त मोर्चा बनाना आरम्भ किया | अरब-लीग 
की स्थापना हुईं। अरब-लीग की स्थापना का दूसरा भी कारण था। 
सन्‌ १६४८ में अमेरिका ने अरब राष्ट्री के बीच इसराइल का निर्माण 
किया । इसराइल के ख़तरे से इस लीग की एकता को और अ्रधिक 
सहायता मिली। 

'इसराइल के निर्माण के साथ मध्य-पूर्व की राजनीति ने पलटा 
खाँया । रूस अच्छी तरह जानता था कि अरब राष्ट्र इसराइल को घ॒णा 
की दृष्टि से देखेगा और इसराइल कभी भी रूस का साथ नहीं देगा # 
अतः रूस- अरब राष्टं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगा और 
अमेरिका के विरुद्ध अरब भावनाओं को भड़काना शुरू किया। यह 
अमेरिका के, लिए. सिरदर्द बना और बढ़ते हुए रूसी प्रभाव को मिठाने के 
लिए अमेरिका प्रयत्न करने लगा । इस प्रकार मध्य-पूर्व विश्व राजनीति 
का मुख्य केन्द्र बन गया। 

यही नहीं; मध्यु-प्रत के देशों की स्थिति भी ऐसी'है जो विदेशी 
हस्तक्षेप को. अमित्रित करती' है। सामन्तशाही का बोलबाला है। धर्म 
ओर राजनीति एक है धर्म-निरपेक्ष राज्य का कहीं नाम निशान नहीं 
है। अशानता,, निरत्तरता, गरीबी चारों तरफ फेला है। प्रत्येक राष्ट्र के 
पास सेना कम श्रीर कमज़ोर है-। इसके अ्रतिरिक्त अरब राष्ट्रों में घारस्परिक 
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भगड़े हैं। एक राष्ट्र दूसरे की उद्धति नहीं देख सकता | आपस में धार्मिक 
कठ्ठता भो है । सम्यता की दौड़ में काफी पिछड़े हुए हैं । 


यह सब होते हुए. भी द्वितीय महायुद्ध के बाद मध्य-पूर्व में राष्ट्रीयता 
की भावना काफी जोर पकड़ने लगी । ब्रिटेन के प्रभाव को मिटाने के लिए 
सबसे पहले मिश्र ने सन्‌ १६३६ में आंग्ल-मिश्री सन्धि समाप्त करने की 
माँग की । इराक और जाडन में भी इंग्लेण्ड द्वारा लादी गई सन्धियों 
को रद करने की माँग होने लगी। आ्थिक स्वतन्त्रता पाने के लिए 
सबसे पहले ईरान ने डाक्टर मुसह्दिक के नेतृत्व में कदम उठाया ओर 
आंग्ल-इरानी तेल कम्पनी का राष्ट्रीकरूण कर दिया। सन्‌ १६५७४ में 
बगदाद-सन्धि हुई। इराक ओर ईरान इस सन्धि के सदस्य हो गये ) 
मिश्र ओर सीरिया ने इस सन्धि का विरोध किया। जार्डन को इस सन्धि 
में सम्मिलित होने के लिए दबाव डाला गया, जिससे वह देश अन्तरराष्ट्रीय 
राजनीति का अ्रखाड़ा बन गया | अपनी रक््ता के लिए मिश्र ओर सीरिया 
ने रूस से सेनिक हथियार खरीदना शुरू कर दिया । पश्चिम के साम्राज्य- 
वादी राष्ट्र इस आदान-प्रदान को कभी सह नहीं सकते थे। पश्चिमी 
राष्ट्री ने मिश्र को जो आथिक सहायता देने का आश्वासन दिया था, सब 
बन्द कर दिया; जिसकी भीषण प्रतिक्रिया हुईं । मिश्र द्वारा स्वेज़ नहर 
का राष्ट्रीकण हुआ जिससे चिढ़कर इंग्लेएड और फ्रान्स ने मिलकर मिश्र 
पर आक्रमण कर दिया | आक्रमण को रोकने के लिए रूस को चेतावनी 
देनी पड़ी, जिससे मध्य-पूर्व में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा | 


स्वेज्ञ नहर के बाद से मध्य-पू्व का समकालीक्न राजनीति का दूसरा 
अध्याय प्रारम्भ होता है। इस युद्ध से ब्रिटेन की प्रतिष्ठा की काफी धक्का 
पहुँचा ओर उसकी राजनीतिक, आ्िक तथा सैनिक प्रमाव मध्य-पूर्व से 
सदा के लिए, अ्रन्त हो गया | जब अंग्रेजों का प्रभाव बिलकुल नष्ट हो 
गया तो कहा गया कि मध्यपूब में 'राजनीतिक शूल्यता? ( ?०प्रंट्थो 
४४०८०एा ) हो गयी है । इस “राजनीतिक शज्यता' की पूर्ति के लिए 
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अमेरिका ने 'आइक सिद्धान्त! ( /5 000८07776 ) को जन्म दिया जो 
सध्यपूर्व में संकट और कलह का दूसरा कारण बना । जाडन और सीरिया 
में हाल में जो घटनायें घटीं, वे इसी सिद्धान्त के फलस्वरूप थीं। 
सीरिया और तुकी 

पश्चिमी एशिया के वर्तमान संकट का आधार भूत कारण अरब देश, 
सीरिया और तुर्कों पर एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक योजना संबंधी आरोप 
और प्रत्यारोप हैं| अरब राष्ट्र सीरिया का कहना है कि तुर्की पश्चिमी गुट 
का सदस्य है ओर शाम पर आक्रमण करने के विचार से उसकी सीमा पर 
भारी संख्या में सेना जमाकर रहा है। अक्टूबर सन्‌ १६५७ के दूसरे 
सप्ताह में सीरिया ने राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में शिकायत भी की कि 
तु्कों शाम की सीमा पर सेना जमा ही नहीं कर रहा हे बल्कि कई बार 
तुर्कों सेना ने सीमा का उल्लंघन कर देश में भी प्रविष्ट किया हे । सीरिया 
की सरकार ने तुर्की की सरकार को भी आरोप-यत्र भेजा था | इस आरोप- 
पत्रि को तुर्की ने ठुकरा दिया जिसके परिणामस्वरूप सीरिया को संकट 
कालीन स्थिति” की घोषणा करनी पड़ी । सीरिया ओर तुर्की के बीच संघर्ष 
की स्थिति पेदा होने से पूरे पश्चिमी एशिया में युद्ध की ज्वाला फेल जाने 
का पूरा भय होने लगा | 

तुर्की नायो! (र७/०) का सदस्य है। अतः अमेरिका और पश्चिमी 
राष्ट्र तुकीं की सहायता करने के लिए! तैयार हे ! सीरिया ओर तुर्कों के तनाव 
की स्थिति पर भाषण करते हुए अमेरिका के परराष्ट्र मन्त्री श्री डलेस ने कहा 
था कि तुर्की के हितों क्री रक्षा अमेरिका का उत्तरदायित्त्व है। दूसरी तरफ 
रूसी परराष्ट्‌ मंन्‍्त्री श्री ग्रोमिको ने राष्ट्रसंध में सीरिया के संकट पर माषण 
करते हुए तुर्की को आक्रामक कारवाइयों से विरत रहने की चेतावनी दी 
' और साथ-ही-साथ रूसी सहायता ओर समर्थन के बारे में आश्वासन 
दिया । इस तरह दो बड़े राष्ट्रों के हस्तक्षेप, समर्थन ,और आश्वासन से 
एशिया का संकट ओर भी व्यापक और गंभीर हो गया है । 
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मिश्री संयुक्त कमान के अधीन मिश्री सेना सीरिया पहुँच भी गयी | पश्चिमी- 
एशिया के वे भी राष्ट-सीरिया के साथ हैं 'जो पश्चिमी एशिया के सामरिक- 
संघटनों के सदस्य होते हुएः भी तुर्की के विरुद्ध हैं, जेसे सऊदी अरब और 
इराक | अमेरिका के आइक सिद्धान्त के प्रति आरम्म से ही विशेष उत्साह 
दिखलाने वाला राष्ट्र लेबनान और “आइक सिद्धान्त' के कायोन्‍वय' की 
पहली “उपलब्धि? जार्डन ने भी सीरिया के पक्ष का जोरदार समथन किया 
है | ऐसी स्थिति में यदि अमेरिका सीरिया के विरुद्ध कोई कदम उठाता है 
तो आइक सिद्धान्त! का दफन होनाः अवश्यम्भावी हे | साथ-ही-साथ 
यश्चिमी राष्ट्रों की स्थिति भी कमजोर हो जायगी । रूसी नेता श्री क्रुश्चेव 
ने पश्चिमी राष्ट्रे की इस कमजोरी को समझ लिया है। अतः उसने 
पश्चिमी योरप के देशों की सोशलिस्ट पार्टियों के नाम पश्चिमी एशिया में 
शांति-स्थापना की अपील की है जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रूस का 
ही पक्त प्रबल होगा | जब से संयुक्त अरब गणतन्त्र की स्थापना हुईं है, तब 
से सीरिया की स्थिति काफी सुदृढ़ हो चली है। सीरिया के विरुद्ध कदम उठाने 
का,अर्थ होता है मिश्र और यमन की शत्रुता मोल लेना | इसके लिए. 
पश्चिमी राष्ट्र कमी तैयार नहीं होंगे क्योंकि स्वेज नहर के मामले में 
वे काफी बदनाम हो चुके हैं । 
संयुक्त अरब गणशतन्त्र और अरब संघ 

मिश्र, सीरिया ओर यमन का विलय तथा संयुक्त अरब गणतन्त्र का 
अम्थुदय पश्चिमी एशिया के लिए एक नया प्रयोग है । यह अरब एकता 
की ओर पहला कदम है | यह अरब राष्ट्रीयवा की एक बहुत बड़ी विजय 
है। संयुक्त अरब गणतत्न की स्थापना से यह सिद्ध होता है कि अरब 
राष्ट्रवाद ओर एकता की भावना बहुत दिनों से सुलग रही थी, लेकिन 
अनुकूल वातावरण न होने के कारण विकसित नहीं हो पा रही थी। 
अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के राष्ट्री पर आइसनहावर सिद्धान्त लादकर 
मिश्र और सीरिया को अन्य राष्ट्र से प थक करने की कोशिश की थी | इस 
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एकीकरण ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ' सीरिया और मिश्र पश्चिमी 
राष्ट्री की सहायता के बिना अपना एक प्रथक अस्तित्व स्थापित कर सकते 
हैं श्रोर एकबद्ध हो सकते हैं | यमन के सम्मिलित हो जाने से संयुक्त अरब- 
गणतन्त्र को अधिक बल प्राप्त हो गया । पश्चिमी राष्ट्री ने जाडन ओर 
इराक को मिलाकर, संयुक्त अरब गणतन्त्र की तरह एक दूसरा अरब संघ 
बनाना चाहा । उनका अभिप्राय यह था कि अरब संघ के बन जाने से 
दोनों में विषमता बढ़ेगी, मतभेद होगा, संघर्ष होंगे और पश्चिमी राष्ट्रों को 
हस्तक्षेप करने का सुअवसर प्राप्त होगा। १४ फरवरी सन्‌ १६५८ को 
यह संघ बन भी गया लेकिन अधिक दिनों तक टिक न सका | जुलाई 
सन्‌ १६४५८ में इराक में सेनिक क्रान्ति हुई और इराक में एक 
नये गणतन्त्र की स्थापना हुई | नवगठित इराकी प्रजातन्त्र इस अरब- 
संघ से प्रथक हो गया । इस प्रकार पश्चिमी राष्ट्रों का यह चाल भी 
असफल रहा | 


इराक की सेनिक क्रान्ति 


'इराक की सनिक क्रान्ति नें उमरती हुई अरब राष्ट्रीयगा को आगे 
बढ़ाया | भारत के रक्षा मन्त्री श्री वी० के० कृष्ण मेनन के शब्दों में 
“इराक की घटनाएँ और कुछ नहीं केवल अरबु राष्ट्रवाद के उदय की 
सुचना देती हैं। वतमान युग में अरब राष्ट्रवाद को दबाया नहीं जा 
सकता ।” यही इराक, क्रान्ति के पहले, बगदाद-सन्धि का मुख्य स्तम्म था 
झोर उसके प्रधान सनन्‍्त्री श्री नूरी-अल-सईद पश्चिमी राष्ट्र के कट्टर 
समथक थे। उन्हीं के प्रयास से बगदाद-सन्धि का जन्म हुआ था | उनकी 
हत्या कर तथा इराक में एक नये गणतन्त्र की स्थापना कर क्रान्ति ने यह 
सिद्ध कर दिया कि पश्चिम परस्त लोगों की अरब डरैत्र में अब कोई 
स्थान नहीं है । इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि जनता विदेशी चंगुल में 
रहना नहीं चाहती । वह यह नहीं चाहती कि उस पर विदेशी सिद्धान्त 
लादे जाये । यही नहीं, क्रान्ति के बाद से इराक बगदाद-सन्धि की बेठकों 
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में सम्मिलित ही नहीं हुआ । उसने एक तटस्थ नीति अपनाने की घोषणा 
की हे। 
लेबनान 


पश्चिमी राष्ट्र हश्तक्षेप करने के लिए. अवसर ढूँढ़ते रहते हैं और जब 
कोई अवसर मिल जाता है तो उसे हाथ से जाने नहीं देते । जुलाई” ५८ 
में इराक में सैनिक-क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति को रोकने के लिए अमेरिका 
ने लेबनान में और ब्रिटेन ने जाडन में अपनी सेनायें मेज दीं। दूसरी ओर 
रूसी सीमा पर रूसी सेनाओं का श्रभ्यास शुरू हो गया । ऐसी स्थिति में 
संयुक्त अरब गणतन्त्र ने यह घोषणा कर दी कि इराक पर किये गये 
आ्राक्रमण को संयुक्त अरब गणतन्त्र पर आक्रमण समझा जायगा। मामला 
राष्ट्र संघ तक पहुँच कर रुक गया। लेबनान के प्रधान सेनापति ने अमे- 
रिंकी सेना के शीब' हट जाने की चेतावनी भी दे दी। धीरे-धीरे अमेरिका 
ओर ब्रिटेन को अपनी सेनाओं को लेबनान ओर जाडन से हटानी पड़ी । 
आर्ज वहाँ राष्ट्रति जनरल शेद्दब (जो सन्‌ ४१६५ से लेबनान के प्रधान 
मन्त्री थे ओर ३१ जुलाई ५८ को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए) का प्रभुत्व 


हे । न परस्त डाक्टर कोमिल चार्मों राष्ट््रति के पद से हटा दिये 
गये हैं । 


अरब-राष्ट्रीयता 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मिश्र, सीरिया, यमन, इराक, लेबनान 
आदि राष्ट्रों से पश्चिमी प्रभाव बिलकुल उठ गया है। वे अब अपने 
अस्तित्व को पहचानने लगे हैं तथा अपनी स्वतन्त्रता, राष्टीयता तथा 
एकता को कायम रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। जो राष्ट्र श्रब भी पश्चिमी 
देशों के समथक हैं ओर जो बगदाद सन्धि में शामिल हैं या आइसन- 
हावर सिद्धान्त स्वीकार किये हैं, बढ़ती हुई अरब राष्ट्रवाद से चिन्तित 
हैं। वे भलीमाँति जानने लगे हैं कि मिश्र और सीरिया जिस अरब 
राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह अरब जनता में बड़ी तेजी से फेल 
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रहा है । यह राष्ट्रवाद रुक नहीं सकता | इसके प्रतिकूल ज्ञानें पर उनकी 
वही दशा होगी जो इराक की छलत जुलाई ”५८ में हुई है। फिर भी वे 
लाचार हैं | उन पर पश्चिमी राशें द्वारा बराबर दबाव डाला जा रहा 
है। भविष्य ही बतला सकेगा कि विदेशी प्रभाव अरब राष्ट्रवाद को 
रोकने में कहाँ तक सफल हो सकेगा । 

स्मरण रहे कि पश्चिमी एशिया की समस्याओं के समाधान के लिये 
अमेरिकी राष्ट्रति श्री आइसनहावर ने १३ अगस्त ५८ को संयुक्त, 
राष्ट्संघ की महासमिति के संकट कालीन अ्रधिवेशन में ६ सूत्रीय योजना 
पेश किया | इस योजना में निम्नलिखित शर्तें थीं :-- 

(१) लेबनान के लिये राष्ट्रसंघ की चिन्ता । 

(२) जाडडन में शान्ति बनाये रखने के लिये राष्ट्र संघीय कारवाई । 

(३) गह युद्ध के लिये बाहरी उत्तेजना का अन्त | 

(४) राष्ट्र संघीय शांति-सेना । 

(५) अरब देशों के निवासियों के रहन-सहन के स्तर में सुधार कृरने 
के लिये ज्षेत्रीय आथिक विकास-योजना । 

(६) इस ज्षेत्र में नई शबत््रीकरण की होड़ को रोकने के उपाय । 

राष्ट्रति आइसनहावर ने अपने भाषण में कहा कि“पश्चिमी एशिया 
के देशों को शत्र दबाव से मुक्त रखना चाहिये और एक देश में दूसरे 
देशवासी के छिपकर आने का क्रम समाप्त कर देना चाहिये। जब कभी 
ऐसे हस्तक्षेप की नोबत आये तो इन देशों को अपनी स्वाधीनता के 
रक्षाथ राष्ट्र संघ से तत्काल सहायता मिलनी चाहिये ।” 

अरब राष्ट्रों ने ६ सृत्रीय आइक योजना को भीपसन्द किया है| 
अरब आलोचकों ने अमेरिका पर लेबनान और जाडन में अप्रत्यक्ष 
आक्रमण का आरोप लगाया है। क्षेत्रीय. आधथिक विकास योजना को 
छोड़कर अन्य सभी प्रस्ताव ठुकरा दिये गये हैं । 
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पश्चिमी. एशिया पर भारतीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने १४ अगस्त 
>प्ूष्ट को लोक-समभा में जो भाषण दिया, उसका विशेष महत्व हे। 
उनके भाषण में पश्चिमी एशिया की समस्याओं का उचित समाधान 
मिलता है। श्री नेहरू ने अपने भाषण में कहा था--“पश्चिमी एशिया 
के किसी भी देश पर 'बलात्‌ तठस्थता” लादे जाने के प्रस्ताव के में विरुद्ध 
हूँ | भारत का यह दृढ़ मत है कि सभी विदेशी सेनाएँ उस क्षेत्र से हटा 
ली जानी चाहिये । उस ज्षेत्र में भारत कोई पुलिस-दल भेजे जाने 'के 
विरुद्ध है | इन बातों से उस ज्षेत्र में विरोध की भावना हटेगी। >< >< »< 
वास्तविक निबटारा इस क्षेत्र के देशों के ही सद्भाव से और उनके भय 
हटा देने से।ही हो सकता है ।? आपने आगे कहा कि “अप्रत्यक्ष बढ़ाव 
वास्तव में आतंक युद्ध की पद्धति का अतक्य सिद्ध अंग है ।” 

निस्संदेह जब तक पश्चिमी एशियाई राष्ट्री से सदभावना से काम 
नहीं लिया जायगा और उनमें भय बना रहेगा तब तक उस क्षेत्र की 
'समस्पायें हल नहीं हो पायेंगी । बड़े राष्ट्री के पश्चिमी एशिया में शान्ति 
स्थापित करनें के लिये आतंक-युद्ध अथवा शीत युद्ध त्याग कर पंचशील से 


काम लेना पड़ेगा | 


आइक-सिद्धान्तन-अमेरिका के राष्ट्रति श्री आइसनहावर की 
'पश्चिम एशिया सम्बन्धी नीति को “आइक सिद्धान्त ([/6 700८0976) 
की संज्ञा दी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका की इस नीति को 
विश्व में शांति ओर स्वतन्त्रता की रक्षा का अमेरिकी जनता का संकल्प 
कहा है। इसी नीति के अनुसार अमेरिका पश्चिमी एशियाई न्षेत्र में 
दो करोड़ डालर की साम््मरेक ओर आर्थिक सहायता भी वितरित करेगा । 
अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका के 'मुनरो-सिद्धान्त! से भी आइक 
सिद्धान्त" को अधिक *महत्व दिया गया है ।मुनरो सिद्धान्त! उत्तरी 
अमेरिका ओर दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र की घोषणा का सिद्धान्त था 
आर उसका आधार सुरक्षात्मक था। “आइक-सिद्धान्त' पश्चिमी एशिया 


मध्यपूव और आइक सिद्धान्त छ्ज्‌ 


को भी अमेरिका के प्रभाव ज्षेत्र के अन्तर्गत मानने का सिद्धान्त है और 


इसका आधार अमेरिका की सुरुत्ा नहोकर साम्यवाद के प्रभाव की 
वृद्धि को रोकना है । 


पश्चिमी एशिया में साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए. अमेरिकी 
उत्कंठा कोई नई बात नहीं है| द्वितीयः महायुद्ध के बाद से ही सोवियट 
रूस के नेतृत्त्व में कम्यूनिस्टों के बढ़ते हुए. प्रभाव को रोकने और सोवियत 
रूस तथा कम्यूनिस्ट देशों को घेरने के लिए व्यूह रचना का जो प्रयत्न 
किया गया है उसका प्रणेता अमेरिका ही हे | पश्चिमी योरप में नाटो- 
संघटन और दक्षिण-पूर्वी एशिया में सीटो संघटन बनाने के साथ ही 
पश्चिमी एशिया में 'मीडो! ( (. 75, ७. 7). 0. ) संघटन बनाकर 
सोवियत रूस को शिकंजे में अच्छी तरह जकड़ देने का पश्चिमी राष्ट्रों का 
इरादा था। पश्चिमी एशिया के राष्टे में परस्पर विरोधी स्वार्थों की 
टकराहट ओर राष्ट्रीयता की नयी शक्तियाँ के उदय के कारण पश्िचमी 
राष्ट्र मीडो? (मध्यपूव सुरक्षा) बनाने में सफल नहीं हो सके | विकल्प के 
रूप में पश्चिमी एशिया के कुछ राष्ट्री को मिलाकर 'बगदाद समता! 
(9987020 72८५) किया गया है | सन्‌ १६५६ से सन्‌ श्ध्घ्रष् 
की घटनाओं से प्रक८ हो गया कि “बगदाद सुम्भोता” घेरेबन्दी द्वारा 
सोवियत रूस को रोकने में असफल रहा और सोवियत रूस घेरे को 
फाँद कर अरब देशों के बीच पहुँच गया | अरब देशों, विशेष रूप से 
मिश्र और सीरिया में कम्यूनिस्टों के बढ़ते हुए. प्रभाव को रोक सकते में 
पश्चिमी राष्ट्र ब्रिटेन और फ्रान्स को असमर्थ पाकर अमेरिका स्वयं मैदान 
में कूद आया | स्वेज्ञ युद्ध के समय मिश्र के ऐग्लो-फ्रेवः आक्रमण- 
कारियों को पीछे हयने के लिएः रूस द्वारा स्वैेंसेवक सेन्य-दस्ते- 
भेजने का प्रस्ताव किये जाते ही अमेरिका ने पश्चिमी एशिया क्षेत्र में 
प्रयक्ष हस्तक्षेप की धोषणा की । इसी घोषणा को बाद में पश्चिमी एशिया 
सम्बन्धी व्यापक अमेरिकी नीति का रूप दिया गया। 
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अमेरिकी: राष्ट्रपति ने पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में कम्थूनिस्टों के आक्र- 
मण की स्थिति में आवश्यकता पड़ने* पर किसी ज्षेत्रीयः देश द्वारा 
सहायता माँगने पर युद्ध में कूद पड़ने की जो बात कही, उसे अ्रमेरिकी, 
राष्ट्रति कहाँ तक पूरा कर सकेगें, इसमें संदेह है। युद्ध की घोषणा का 
अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को है। इस तरह पश्चिमी एशिया में हस्तक्षेप 
के अधिकार की वैधता में संदेह रह जाता है। आइक नीति को मानने पर 
भी पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में अमेरिका की सशसत्र हस्तक्षेप की कारवाई 
का श्रमेरिकी कांग्रेस समथन करेगी, इसमें भी संदेह है। स्वेज़ञ संकट 
जब सबसे गंभीर था ओर मिश्र युद्ध में रूसी स्वयं सेवक सैन्य दलों के 
पहुँचने की आशंका थी तब आइक योजना प्रस्तुत की गयी थी । अरब 
पश्चिमी एशिया के किसी क्षेत्र में सोवियत रूस द्वारा किसी तरह की 
कारवाई करने का भय नहीं है और इसराइल द्वारा गाज़ा पट्टी से 
अपनी सेना हटा लेने के बाद ख्वेज़ क्षेत्र में भी तनातनी कम हो गयी 
हे । ऐसी स्थिति में सशश्न हस्तक्षेप के नारे के साथ कम्यूनिस्ट-प्रभाव 
वृद्धि रोकने के नाम पर श्रमेरिका द्वारा पश्चिमी एशिया में घुसने के 
प्रयत्न का पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में मी स्वागत नहीं होगा। चीन के 
प्रधान मन्त्री श्री चाओ-एन-लाई ने नयी श्रमेरिकी नीति को अ्रमेरिका 
की नयी साम्राज्यवादी नीति कह्य है। उनका कहना है कि पश्चिमी 
एशिया से ब्रिटेन और फ्रान्स का प्रभाव समाप्त कर अमेरिका अपना 
प्रभाव कायम करना चाहता हे । 


अध्याय ५ 


नये स्वतन्त्र राष्ट्र 


( ए८ए७ ॥70९096706४४ $6265 ) 


मलाया ( +(४)०५० ) 


लगभग ७५ वे की ब्रिटिश गुलामी के बाद ३१ अगस्त सन्‌ १६५७ 
को विश्व के सम्पूर्ण प्रभुत्वशक्ति पूण देशों के मध्य एक और नये देश ने 
जन्म पाया । इस देश का नाम हे--मलाया | एक र॒ष्ट्र कुल ( कामन- 
वेल्थ ) का एक सदस्य राष्ट्र है । आज से दस वे पहले ब्रिटिश साम्राज्य 
में जो प्रतिक्रिया आरम्म हुई थी, उपनिवेशवाद का अन्त और सैहमति 
तथा समझौते द्वारा स्वाधीन देशों का जन्म, इस प्रतिक्रिया की «लड़ी 
में मलाया एक ओर नयी कड़ी है।५ अगस्त को क्वालालम्पुर में 
सलाया स्वाधीनता की घोषणापत्र पर ब्रिटिश सामाज्ञी के प्रतिनिधि सर 
डोनाल्‍ड मैक गिलिवरे और मलाया के शासकी का हस्ताक्षर हुआ | 
भेडेका पेक्ट! पर हस्ताक्षर होना मलय राष्ट्रवाद की प्रगति में एक 
' महत्वपूर्णण घटना है। 

मलाया एक नये चौराहे पर खड़ा है। इसका कुछ क्षेत्रफल 
५०६६० वर्ग मील है। इसकी कुल आबादी ६१ लाख है जिसमें से करीब 
३० लाख पूर्व निवासी मलय जाति के लोग हैं, २२७लाख चीनियों और 
ये लाख मारतीयों की संख्या है । 


मलाया में अंग्रेजों की पहली बस्ती पेनांग थी। यहाँ अंग्रेज सन्‌ 
१७८६ में आकर बसे थे । मलाया पर ब्रिटेन का अधिकार सन्‌ १७६२ 
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में स्थापित हुआ । बीच में सन्‌ १८१८ मे सन्‌ १८८२४ तक यहां इंग्लेएड 
का अधिकार था | सन्‌ १८१६ में सर स्टेम्फोड रेफिल्स ने सिंगापुर की 
की स्थापना की । सन्‌ १८२४ तक सम्पूर्ण द्वीप पर अंग्र जों का अधिकार 
हो गया । लेबुआन ब्रिटिश साम्राज्य में सन्‌ ८४६ में शामिल हुआ | 
सन्‌ १८७४ और सन्‌ १८६५ के बीच पेराक, सेंलगोर, नेग्री सेम्बिलान 
और पाहांग राज्य धीरे-धीरे ब्रिटिश संरक्षण में आया । केडाह, पेरलिस, 
केलानटीन और त्रयंगुन सन्‌ १६०६ में श्याम के हाथ से ब्रियेन के हाथों 
में चले गये । ज हि 

व्यापार और शासन की सुविधा के लिए, अंग्रेजों ने मलाया में सड़क, 
रेल, और जल-मार्गों का पर्यात्त विकास किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न 
जाति और धर्मावलम्बी एक दूसरे के सम्पर्क में आये और उनमें एक 
राष्ट्रीयवा की मावना जगी । अंग्रेजों को इस स्थिति का पता चल गया | 
द्वितीय महायुद्ध का अभी अन्त भी नहीं हो सका था कि सन्‌ १६४५ में 
मलाया के सभी प्रदेशों को मिलाकर एक ही सरकार के अन्तर्गत एक 
संघ बनाने ओर प्रादेशिक शासकों में - सुधार करने की घोषणा 
की थी, किन्तु मलाया की जनता इस चक्कर में आने वाली 
नहीं थी। उसमें राजतीतिक चेतना अब जागृत हो चुकी थी। उन 
लोगों ने विधान का विरोध करने के लिए, संयुक्त मलय राष्ट्रीय संघयन 
( ए7०१ 9०7 ४0०7०) 072०7४$०४0०7 ) को 
जन्म दिया । 

पहला प्रतिनिधि-विधान १ फरवरी सन्‌ १६४८ में तैयार हुआ । 
इसके अनुसार ब्रिटिश हाई कमिश्नर के अधीन एक सुदृढ़ संघीय सरकार 
के साथ ही विधान सभा ओर कार्यपालिका में चुनाव द्वारा जनता के 
अतिनिधित्त्व की व्यवस्था की गयी। मलाया की कम्यूनिस्ट पार्टी ने इसका 
विरोध किया । वर्षों तक अनवरत प्रयत्न करने पर भी मलाया में ब्रिटिश- 
शासन कम्यूनिस्यें का सफाया नहीं कर सकी | 


नये स्वतन्त्र राष्ट्र ७६: 


अंग्रजों ने सात वर्षों तक नये संविधान को कार्यान्वित होने से स्थगित 
रखा | असन्तोष की लहर बढ़ती ही गयी | सन्‌ १६५५ में पहला आम- 
चुनाव हुआ । असोसिएशन तथा मलय भारतीय कांग्रेस के संयुक्त मोर्चा- 
दल को ५२ सीयें में से ५१ सीटें प्राप्ति हुईं | संयुक्त मोर्चे के नेता श्री 
टंकू रहमान ने मलाया संघ के प्रथम मुख्य मन्त्री के रूप में कार्यभार 
अहरण किया । 

जनवरी सन्‌ १६५६ में मुख्य मन्त्री टंकू रहमान के नेतृत्व में पूर्ण 
स्वतन्त्रता के प्रश्न पर वाती के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल लन्दन गया, 
जो प्रारम्मिक वार्ता के लिए लन्दन गये थे। मई में ब्रिटिश सरकार के 
साथ हुए. समझौते के फलस्वरूप ३१ अगस्त सन्‌ १६५४७ का मलाया में 
स्वतन्त्रता का सुप्रभात हुआ । 

मुख्य मन्त्री रहमान और अंग्रजों के बीच हुए समझौते के अनुसार 
ब्रिगेन के आर्थिक हितों तथा सैनिक स्थिति पर आँच नहीं आ सकती 
हे । ब्रिंेन को पेनांग तथा मलक्का में दो नये अडडे स्थापित करने का 
अधिकार मिला हे । उसे यह भी स्वतन्त्रता दी गयी है कि अपने श्रन्तर- 
राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए मलाया की भूमि पर जितनी मौं 
सेना चाहे रख सकती है, चाहे वह ब्रिटेन की होन्या अन्य किसी राष्ट्र- 
मण्डलीय सदस्य की हो । 

रहमान सरकार ब्रिटेन तथा पश्चिमी राष्ट्र के प्रति चाहे कितना 
भी उदार क्यों न हो, वहाँ की जाग्रत जनता वर्तमान स्थिति को अधिक 
दिनों तक चलने नहीं देगी । कम्यूनिस्टों के अतिरिक्त धयुक्त मलय राष्ट्रीय- 
संगठन के नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि वे सीदी जूसे सेनिक गुटों का 
बहिष्कार करेंगे, अफ्रीकी-एशियाई गुट में सम्मिलित होंगे, ब्रिटिश सेनिक 
अड्डों के कायम होने का विरोध करेंगे तथा सदस्थता की नीति को 
अपनायेंगे । वे न तो ब्रिटिश सैनिकों को आश्रय ही देंगे और न ब्रिटेन के 
अन्तरराष्ट्रीय दायित्व: के लिए. मलाया को एक साधन बनने देंगे। 


चर० आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ. 


मलाया के नये संविधान के अनुसार मलाया राष्ट्र का सर्वोच्च 
शासक एक संवैधानिक राजा होगा। राजा का निर्वाचन प्रत्येक पाँच 
वर्ष बाद होगा और इसके चुनने वाले मलाया के नो मूल सुलतान होंगे । 
मलाया में दो सदन होंगे--सीनेद और प्रतिनिधि-सभा । सीनेट में कुल 
४० सदस्य होंगे। पेनांग और मलक्का सहित नौ राज्यों से दो- 
दो प्रतिनिधि होंगे तथा १६ सदस्य सर्वोच्च शासक द्वारा मनो- 
नीत होंगे। प्रतिनिधि समा में १०० सदस्य होंगे जिनका चुनाव जनता 
स्वयं करेगी | 

पेनांग और मलक्का के सर्वोच्च शासक गवनंर होंगे ओर शेष राज्यों 
में परम्परागत रीति से अपने-अपने राज्यों में सुलतान शासन करेंगे। 
लेकिन ये सुलतान विधान-सभा की सिफारिशों और परामशश से अपना 
कार्य करेंगे। 

सरकारी नौकरियों में मलयेशियनों को प्राथमिकता दी जायगी किन्तु 
चदोन्नति और वेतन में. कोई भेद नहीं किया जायगा। मलाया संघ का 
धर्म इस्लाम होगा । यद्यपि पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता स्वीकार की गई हे 
मलय- लोगों के लिये भूमि सुरक्षित रहेगी । 

मलाया संघ की ज़ागरिकिता एक विवादपूर्ण विषय रहा है। मलये- 
शियन दोहरी. नागरिकता के विरुद्ध हैं। अगर यह मान लिया जाय कि 
मलयेशियन ही मलाया संघ के नागरिक हैं तो पेनांग और मलकक्‍्का के 
हजारों निवासी नागरिकता. के अधिकार से वंचित हो जायेंगे। नये 
संविधान के अनुसार अरब तक जो लोग संघ के नागरिक हैं वे भविष्य में 
भी नागरिक रहेंगे । ब्रियेश ओर उपनिवेशों के नागरिक संघ के नागरिक 
माने जायेंगे यदि % “मे डे का दिवस” से एक-वर्ष के भीतर अपना नाम 
नागरिकों में लिखवा लेंगे। परन्तु इनको ब्रिटेन और उपनिवेशों की 
नागरिकता का लाम न उठाना होगा । 'मे डे के दिवस” के बाद संघ में 
उत्पन्न प्रत्येक 'व्यक्ति मलाया संघ को नागरिक समझा जायगा। गैर 


नये स्वतन्त्र राष्ट्र ८ 


मलयेशियन भी मलाया संघ के नागरिक हो सकते हैं"। यह उनके 
अधिवास के काल ओर मलय भौषा के ज्ञान पर निर्भर होगा। 


मलाया की स्वतन्त्रता किसी क्रान्ति द्वारा हस्तगत नहीं हुईं है । ब्रियेन 
के घोषणापत्र तथा मलाया के संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थायें भी 
हैं जिनसे मलाया में ब्रिटन के आर्थिक स्वार्थ काफी हद ॒तक सुरक्षित 
बने रहेंगे | इससे यह समझना अनुचित होगा कि मलाया स्वतन्त्रता अपूर्णं 
है। प्रत्येक राष्ट्र को उसकी स्वतन्त्रता का स्वागत करना होगा । यदि 
भारत, चीन, अमेरिका, और रूस उसे एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में 
स्वीकार कर लेते हैं तो ब्रिंगेग भविष्य में मलाया को फिर हडप 
नहीं सकता । 

त्रिकोमली (7ं7.7077«९) 

लंका के पूर्वी तट पर स्थित पर्वतों से घिरे त्रिंकोमली बन्दरगाह 
१५७ अक्टबर सन्‌ १६४७ को स्वतन्त्र हुआ । लंका का यह 
भूभाग लगभग साढ़े चार वध तक पराधीनता की बेड़ी में जकुड़ा 
हुआ था। 

पूर्वों क्षेत्र में स्थित बूटिश नौ सेनिक अडडे का प्रतीक बनकर पिछले 
१६० वर्षों से जो श्वेत ध्वजा फहरा रही थी, वह*१५ अक्टूबर ”५७ को 


उतर गया | इस काये को लंका में स्थानापन्न उच्चायुक्त श्री पी० यल० 
क्रास्थवेट ने सम्पन्न किया । 


तत्पश्चात्‌ लंका के वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री मण्डार नायक ने राष्ट्रीय 
गान के बीच लंका की ध्वजा को फहराया । 


घाना (979) 
पश्चिमी अफ्रीकी तट पर स्थित ब्रििश उपनिवेश धाना को ६ मार्च 
सन्‌ १६५७ को एक स्वतन्त्र राष्ट्र का पद प्राप्त हुआ। इसका नाम 


वस्तुतः गोल्ड कोस्ट है जो काफी समय से ब्रिटेन का उपनिवेश बना चला 
फा०---५ 


प्यर्‌ आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


आ रहा था । गोल्ड कोस्ट की जनता ने प्राचीन अफ्रीका साम्राज्य 'घाना! 
की स्मृति में अफ्रीका के पहले स्वतन्त्र राज्य का नाम भी घाना रखा । 


घाना की स्वतन्त्रता पर प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने कहा था--“यह 
घटना अफ्रीका, राष्टशरएणल और दुनिया के इतिहास में एक महत्वपृर्ण 
घटना है। भारत सरकार को आशा है कि हमारे दोनों देशों की मैत्री- 
सम्बन्ध और सुद्ढ्ध होंगे तथा शान्ति और प्रगति के काये में घाना सरकार 
से बराबर सहयोग मिलता रहेगा।”' 

घाना का अपना एक पुराना इतिहास है । सोने की खानों की 
अधिकता के कारण यह “गोल्ड कोस्ट” के नाम से अधिक प्रसिद्ध हे। सोने 
की खानों ने विदेशी व्यापारियों को आकष्ित किया । इन व्यापारियों ने 
धीरे-धीरे यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर बेचना आरम्भ किया | यह 
व्यापार कुछु समय तक चलता रहा । ६ माच १८४४ को इस प्रदेश पर 
ब्रिटेन! का अधिकार हो गया जो ५ मार्च १६४५७ तक बना रहा। 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ इस भूमाग में राष्ट्रीयया की किरण फूटी और 
राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्म हुये। इस आन्दोलन के नेता थे डाक्टर 
एनक्रूमा, जो आज स्वतन्त्र धाना के प्रधान मन्‍्न्री हैं। 

घाना में संसदीय 'शासन-व्यवस्था होगी लेकिन राज्य का प्रधान एक 
गवनर जनरल होगा | 

स्वतन्ञ् होने पर भी घाना राष्ट्र ने राष्ट्र मण्डल की सदस्यता को 
स्वीकार कर लिया हे | सन्‌ १६५७ में जो राष्ट्र मएडल का अधिवेशन 
हुआ उसमें घाना के प्रधान मन्त्री ने स्वयं भाग लिया था। 

घाना की रफ्टरमरडलीय सदस्यता से नयी समस्‍यायें उठने की संभा- 
वना है। राष्ट्रमएडल के अधिकांश सदस्य गोरे राष्ट्र हैं जो अन्य सदस्य 
राष्ट्री की अपेज्ञा अपने को अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। तीन एशियाई 
राष्ट्रे--भारत, पाकिस्तान और लंका. के राष्ट्रपएडल के सदस्य बनने 
से स्थिति में काफी परिवतन हुआ जो गोरे राष्ट्रों को नापसंद है। तीनों 


नये स्वतन्त्र राष्ट्र प्परे 


एशियाई राष्ट्री की गिनती तो अधगोरों में भी की जा सकती है | लेकिन 
धाना तो बिलकुल काला राष्ट्र है, उसके प्रवेश से गोरे राष्ट्री पर क्या 
प्रतिक्रिया होगी, यह सहज ही में अ्रनुमान लगाया जा सकता है। “जो 
हो, एक भूतपूव ब्रिटिश उपनिवेश का स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उदय, गोरा- 
शाही गुलाम से प्रपीड़ित तिमिराच्छुन्न अफ्रीका में नया प्रकाश फेलायेगा |? 

भारत ने घाना को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मान लिया हे तथा 
ओ० वी० के० कपूर को अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। 


सूडान (57027) 


अफ्रीका स्थित्‌ ब्रिगस्न तथा मिश्र द्वारा अधिकृत सूडान १ जनवरी 
सन्‌ १६४६ को एक स्वतन्त्र राष्ट्र का पद प्राप्त किया। इस पर ५६ वर्ष 
तक ब्रिटेन ओर मिश्र का संयुक्त अधिकार रहा | १६ दिसम्बर सन्‌ १६५५४ 
को सूडान की संसद ने स्वतन्त्रता के पक्त में अपना मत दिया था।। इस 
निर्णय को ब्रिटेन और फ्रान्स ने शीक्र मान लिया। एक दूसरा प्रस्ताव 
जिसमें मिश्र के साथ सूडान के मिलाये जाने की व्यवस्था थी, संसदद्वारा 
अस्वीकृत हो गयी । 


सूडान की स्वतन्त्रता के घोषणापत्र को मिश्रूके ब्रिगेंडियर जनरल 
अब्दुल फतह हसन और ब्रिटेन के बाडस पारकर ने स्वयं पेश किया । 
१ जनवरी सन्‌ १६५६ को सूडान के संसद का ऐतिहासिक अधिवेशन 
हुआ जिसमें मिश्र ओर ब्रिटेन के संयक्त घोषणा-पत्र को पढ़ा गया। मिश्र 
आर ब्रिटेन के कण्डे उतार दिये गये ओर उनके स्थान पर सूडान की 
एकता का प्रतीक नीला, हरा और पीला ऋण्डान्फहराया गया । 

सूडान के प्रशासन के लिए. पाँच सदस्यों का एक कोंसिल संघटित 
किया गया। गवनर-जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। अन्तिम 
ब्रिटिश गवनर-जन रल श्री नाक्स हेल्‍्म ने द्सिम्बर सन्‌ १६५५ में अब- 
काश ग्रहण कर लिया । 


टड आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


फ्रांसीसी गायना ((7८7०॥ (जपंगर79) 


२ अक्टूबर सन्‌ १६४८ को फ्रेंच गायना फ्रांसीसी शासन से मुक्त हो 
गया। इस प्रकार ६८ वर्षो' का फ्रांसीसी शासन समाप्त हो गयी। 

गिनी की स्वतन्त्रता के संबंध में स्मरण रहे कि २६ सितम्बर ५८ को 
फ्रान्स के प्रधान मंत्री जनरल देगाल के नये संविधान के अन्तर्गत जो मत- 
गणना हुई थी, उसमें फ्रेंच गायना ने बहुमत से थक अस्तित्व की इच्छा 
प्रकट की थी | 


नये स्वतन्त्र गायना के प्रधान मन्त्री श्री सेकू तूरे बनाये गये हैं जो 
फ्रांसीसी शासन काल में भी प्रधान मन्त्री रह चुके हैं। प्रतिनिधि-सभा को 
राष्ट्रीय संविधान सभा का रूप दे दिया गया। देश के लिए एक नये 
मन्त्रिमरडल का गठन किया गया जिसमें ११ मन्जी और ५ राज्य- 
मन्‍्त्री हैं । 
क्यूबा ((+प००) 
सन्‌ १६५६ के स्वतन्त्र होने वाले राष्ट्रों में प्रथम क्यूबा आता है। 
क्युबा में लगभग दो वर्षों से संघ चला आ रहा था क्यूवा के विद्रोही 
नेता फिडेल केष्टो ओड़ उनके साथी राष्ट्रपति फुल्गेंसियो बतिस्ता की 
सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध चला रहे थे । 


द्सिम्बर सन्‌ १६५८ में इनका संघष अति तीत्र हो गया। विद्रो- 
हियों ने नवीन आक्रमण आरम्म किये। क्यूबा के लास-बेगास प्रांत की 
राजधानी साण्टा क्लारा में घर-घर भीषण युद्ध होने लगे। सेनिक, 
नागरिक एवं विद्रोही भीरी धख्या में हृताहत हुए। फुल्गेंसियाँ सरकार 
ने विमान, बर्मों ओर मशीनगतनों के द्वारा विद्रोहियों का संहार आरम्म 
किया । ३० दिसम्बर ?५८ को विद्रोहियों ने शत्रागार को उड़ा दिया इनके 
गढ़ करेबियन टापू गणतन्त्र के पूर्वों सिरे पर स्थित ओरिएएट- 


प्रान्त था। 


नये स्वतन्त्र राष्ट्र व्‌ 


विद्रोहियों ने धीरे-धीरे इस्सो और तैलशोधक कारखानों, बेंकी। और 
सदर-सैनिक कार्यालयों पर अधिकार कर लिया । विद्रोहियों को छात्रों 
के संगठन रिवोल्यूशनरी डाईरेक्टरेट' का भी समथन प्राप्त हो गया । 

२ जनवरी ”५६ को विद्रोही नेता श्री फिडेल कैस्ट्रो ओर उनके 
समर्थकों ने श्री मैनुअल उरूदिया को देश का अस्थायी राष्ट्रपति और 
सेष्टियागों को अस्थायी राजधानी घोषित किया । 

क्यूबा की नयी सरकार को विश्व राष्ट्रों की मान्यता धीरे-धीरे मिल 
रही है। रूस, भारत और अमेरिका ने उर्टिया की सरकार को मान्यता 
प्रदान कर दी है । 

बेल्जियन कांगों (8369790 (00720) 

१४ जनवरी ५६ स्वतन्त्रता के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है । १४ जनवरी को वेल्जियम सरकार ने बेल्जियम कंगो को 
स्वतन्त्रता प्रदान करने की घोषणा की है । घोषणानुसार कांगों की जनता 
चुनाव के आधार पर अपनी अस्थाई संसद बनाकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के सम्बन्ध में निश्चय करेगी। सन्‌ १६५६ के अन्त तक कोौंसिलरों का 
चुनाव होगा और सन्‌ १६६० तक संसद के निर्शाण की योजना तैयार 
की जायगी। 

बेल्जियम के शाह बाउद्दीन ने अपनी घोषणा में कहा कि “सरकार 
बेल्जियन कांगो निवासियों को आज्ञादी समृद्धि और शांति की ओर 
जाना चाहती है ।” 


अध्याय ६ 


नये संयुक्त राज्यों का उदय 
( रि756 0 7४८७ एआा८८व $8080८5 ) 


(१) संयुक्त अरब गणतन्त्र 


मिश्र ओर सीरिया के राज्यों में किसी न किसी रूप में एकता की चर्चा 
तो बहुत दिनों से चल रहीं थी | अगस्त सन्‌ १६५७ से मिश्र और सीरिया 
का संघ राज्य बनाने के बारे में विचार-विमश आरम्भ हुआ । लेकिन 
जनवरी 'भ८ में संघ राज्य बनाने की योजना को एकाएक समाप्त कर 
दिया गया और उसके स्थान पर दोनों राष्ट्री को मिलाकर एक राष्ट्र बनाने 
की योजना को प्रस्तुत किया गया | एकबद्ध राज्य बनाने के निर्णय की 
घोषणा से सभी राष्ट्र स्तब्ध रह गये। 


मिश्र ओर सीरिया कै एकीकरण की घोषणा के पीछे बगदाद राष्ट्रों की 
बेठक में किये गये निर्णोयों की प्रतिक्रिया काम कर रही थी। इराक बग- 
दाद समभौते का मुख्य स्तम्म था। जाडन अरब ज्षेत्र में होते हुए भी 
अरब विचारधारा के प्रतिकूल था। इन दोनों राष्ट्रों में बहुत पहले से 
ही एक संघ बनाने की योजना चल रही थी। मिश्र और सीरिया का एकी- 
करण इराक और “जाडन के सम्मावित संघ का एक मात्र उत्तर था। 
पश्चिमी एशिया विदेशी राष्ट्री का सदा से अखाड़ा रहा है | विदेशी हस्त- 
ज्षेपों से बचने तथा अरब राष्ट्रीयवा को विकसित करने के हेंठ मिश्र और 
सीरिया को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने की आवश्यकता जान पड़ी। यह एकी- 
करण उस आवश्यकता का प्रतिरूप है । 


नये संयुक्त राज्यों का उदय टःछ 


१ फरवरी सन्‌ १६४८ को सीरिया और मिश्र के एकीकश्ण की घोषणा 
की गयी। इस घोषणा के अशैसार मिश्र और सीरिया को मिलाकर 


संयुक्त-अरब गणतन्त्र” की स्थापना होगी जो १७ लिखित सिद्धान्तों पर 
आधारित होगा । ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :-- 


(१) संयुक्त अरब राज्य एक स्वतन्त्र प्रजातांजिक और सावभौम गण- 
तन्त्र होगा । इसकी जनता अरब राष्ट्र का अंग होगी । 


(२) कानून के अन्तगंत स्वतन्त्रता । 

(३) कानून की व्यवस्था के अनुसार आम चुनाव का अधिकार 
नागरिकों को प्रास होगा | 

(४) संवैधानिक अधिकार राष्ट्रीय परिषद्‌ में निहित होंगे। इसके 
सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करेंगे। इनमें से आधे सदस्य सीरिया की 
धारा-समा के होंगे और आधे मिश्री राष्ट्रपरिषद्‌ के । 

(५) शासनाधिकार गणतन्त्र के राष्ट्रपति में निहित होंगे । 

(६) निजी सम्पत्ति सुरक्षित रहेंगी । द 

(७) कानून के अनुसार ही कर लगेंगे, उनमें संशोधन होगे या वे 
रह होंगे। 

(८) न्यायाधीश स्वतन्त्र रहेगे। केवल कानून ही उनके ऊपर 
रहेगा । 

(६) सीरिया और मिश्र की संवेधानिक व्यवस्थाएँ 9 पने-अपने क्षेत्र में 
लागू रहेगी किन्तु ये कानून रद्द हो सकेंगे ओर इनमें संशोधन भी सम्भव 
होगा | 

(१०) सीरिया और मिश्र संयुक्त अरब गणतन्त्र के दो क्षेत्र होंगे । 

(११) प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शासन परिषद्‌ होगी। इनके अध्यक्षों 
की नियुक्ति गणतन्त्र के राष्ट्रपति करेंगे | 

(१२) शासन-परिषद्‌ का काय क्षेत्र गणतन्त्र के राष्ट्रति की घोषणा- 
नुसार निश्चित होगा । 


च्प् आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


(१३) अन्तरराष्ट्रीय समभौोतों की दोनों में मान्यता रहेगी। 

(१४) शासन तथा अन्य सरकारी विभागों की व्यवस्था दोनों न्षेत्रों 
में पूववत्‌ रहेगी । आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन हो सकेगा । 

(१५) राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति तथा राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आधर्िक दृष्टि से शक्तिशाली ओर समृद्धिशाली बनाने के लिए नाग- 
रिकगण राष्ट्रीय संघ ( यूनियन ) की स्थापना करेंगे। 

(१६) संयुक्त अरब राज्य के स्थायी संविधान के लिए. व्यवस्था की 
जायगी | 

(१७) आगामी २१ फरवरी !५८ को एकता और संयुक्त अरब 
गणतन्त्र के राष्ट्रति की स्वीकृति के लिए लोकमत लिया जायगा। 

५ फरवरी ५८ को मिश्र सीरिया की एकता का स्वागत करते हुए 
राष्ट्रीय समा में कनल नासिर ने कहा--“संयुक्त अरब गणतन्त्र का मार्म 
बाधाओं से खाली नहीं है। समस्याएँ उठेगी, हमारी परीक्षाएँ होंगी और 
हमसे गलतियाँ मी हो सकती है। हमें अपने हाथ बाँधकर बेठना नहीं 
चाहिए! ।”? इसी दिन शाम के राष्ट्रपति श्री क्वातली ने संसद में एकीकरण 
के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा--“संयुक्त अरब राज्य में अपनी 
नयी पीढ़ी को सॉंप रहा हूँ ओर आवाहन करता हूँ कि वे अपने हृदय 
में विश्वास के साथ मशाल लेकर आगे बढ़ें |? 


२२ फरवरी '५८ू को मिश्र और सीरिया के एकीकरण का कार्य 
विधिवत्‌ सम्पन्न हो गया | इसी दिन जनमतगणना का फल भी प्रकाशित 
हुआ । मिश्र ओर सीरिया के ६६.६६ प्रतिशत मत राष्ट्रपति नासिर के पक्ष 
में मिले | इस प्रकार मिश्र के राष्ट्रति कनल नासिर संयुक्त अरब गणतन्त्र 
के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 

यमन राज्य भी इस संयुक्त अरब गणतन्त्र में सम्मिलित हो गया । 
ऐसे तो २ मार्च !४८ को ही यमन के राजकुमार अलबदर ओर राष्ट्रपति 
नासिर ने घोषणा की थी कि यमन संयुक्त अरब प्रजातन्त्र में शामिल 


नये संयुक्त राज्यों का उदय पट 


हो गया है लेकिन समझौता-पत्र पर ८ मार्च '५८ को हस्ताक्षर हुआ | 
इस समभौते से लाल सागर को यमन राज्य संयुक्त अरब प्रजातन्त्र से 
संघबद्ध हो गया । 

यमन राज्य के विलय से संयुक्त अरब गणतन्त्र की कुल आबादी 
३ करोड़ १८ लाख और कुल क्षेत्रफल ६ लाख ३३ हजार वर्गमील 
हो गया । कुल आबादी, में मिश्र की आबादी २ करोड़ ३४ लाख, यमन 
की ४५ लाख और शाम की अआराबादी ३६ लाख है। 

(२ ) अरब संघ राज्य 

मिश्र ओर सीरिया के एकीकरण के दो सप्ताह पश्चात इराक और 
जाडन ने मिलकर एक नये संघ की स्थापना की, जो “अरब संघ राज्य” 
कहलाया | इस प्रकार इराक और जाडन संयुक्त अरब संघ से पृथक 
हो गये | अरब संघ राज्य केवल दो राष्ट्री--इराक* और जाडन का 
संघ था| 

इराक और जाडन के विज्ञय' के पश्चात्‌ एक संघीय सरकार की 
स्थापना हुई। इराक के शाह फेज़्ल इस नये राज्य के प्रधान ओर 
जाडन के शाह हुसेन उपग्रधान बने । जुलाई ५८ की सैनिक क्रान्ति में 
इराक के शाह फेज्ञल मार डाले गये। तत्पश्चाब्‌ जाडन के शाह हुसे 
इस संघ के प्रधान बन गये | 

जुलाई-क्रान्ति के पश्चात्‌ इराक में एक नये गणतन्त्र राज्य की 
स्थापना हुईं | जाडंन ने केवल इराक गणतन्त्र को मान्यता ही प्रदान 
न की बल्कि २ अ्रगस्त '५८ से अरब संघ राज्य को ही समाप्त कर 
दिया । 


(३ ) घाना और गिनी का संघ 


२३ नवम्बर सन्‌ १६४८ को घाना के प्रधान मन्त्री डाक्टर एनक्रमा 
ओर गिनी के प्रधान मन्त्री श्री सेकु तोरेंदे ने (जो उस समय घाना में 
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राजकीय दौरे, पर थे ) एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित कर पश्चिमी अफ्रीका- 
संघ के रूप में घाना और गिनी का एक्कीकरण करने का निश्चय किया | 
यह निश्चय गवनर जनरल भवन में हुआ । 


एकीकरण की अवस्था में घाना ओर गिनी ने एक संयुक्त ध्वज रखने 
'का निश्चय किया है। दोनों देशों ने आपस में घनिष्ट सम्पर्क स्थापित 
करने ओर सुरक्षा, परराष्ट्र तथा आर्थिक नीति भी एक ही निधोरित 
करने का संकल्प किया है। तत्पश्वात्‌ एक संयुक्त संविधान का निर्माण 
'होगा | 

घाना और गिनी के एकीकरण का उद्देश्य श्रफ्रीकी राष्ट्री में नव- 
जागरण तथा एकता की भावना को जन्म देना है। इसका उद्देश्य घाना 
ओर राष्ट्रमण्डन्न के वर्तमान तथा भावी सम्बन्धों में किसी प्रकार की बाधा 
डालना नहीं है और न गिनी ओर फ्रान्सीसी समुदाय में कोई गड़बड़ी 
ही पेद्गा करना हे । 

एकीकरण की घोषणा से ब्रिटिश सरकार स्तब्ध रह गयी। वह राष्ट्र 
मण्डलीय देशों से मन्त्रणा कर रही है । कुछ देशों ने तो इस एकीकरण 
का स्पष्ट विरोध किया है | कुछ देशों का कहना है कि घाना ओर गिनी 
को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था | 


२२ दिसम्बर ?५८ की बम्बई में अपने राजकीय दोरे के आरम्भ में 
घाना के प्रधान मन्त्री डाक्टर एनक्र मा ने पत्रकारों के बीच वार्ता के 
दोरान में कहा था कि “घाना ओर गिनी का संघ अच्छे ढंग से कायम 
होने जा रहा है । आरम्मिक संविधान की रचना का ही कार्य है कि वह 
ऐसा बन सके जिसमें आगे अन्य भी देश यदि आयें तो उन्हें शामिल 
किया जा सके | साइबेरिया भी यदि इस संघ में शामिल हो जाय तो यह 
उसके लिए भी अच्छा ही होगा |? 


जा 3-2७ 
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( (7]0%7ए ९८ए०)०४४०४७ ) 
सीरिया में सेनिक-क्रान्ति 


सीरिया में सितम्बर सन्‌ १६५४७ के तृतीय सप्ताह में कायापलट 
हुआ । पिछले १० वर्षो' से पदस्थ मार्शल विपुल संग्राम की सरकार 
अपदस्थ हो गयी और पूरे देश पर सैनिक-नियन्त्रण स्थापित हो गया । 


सीरिया में घटित सैनिक राज्यक्रान्ति के नेता सीरिया की सेना के 
प्रधान सेनापति मार्शल सरित हैं। माशल विपुल संग्राम के साथ इनका 
संघर्ष यद्यपि एक महीने पूर्व से ही चल रहा था किन्तु तब यह वाक्‌ब्झुद्ध 
तक ही सीमित थी। प्रधान मन्त्री पर इनका प्रथम प्रहार १६ सितम्बर 
को हुआ, जब उन्होंने संसद के अपने ५८ सहयोगियों का समर्थन पाकर 
माशंल संग्राम से इस्तीफे की माँग की | 


माशल विपुल संग्राम श्याम के लौह पुरुष थे । त्यागपत्र की माँग 
के सामने वे नहीं झुके । वे शीघ्र राज प्रासाद गये ओर नरेश श्री भूमिबल- 
अखूदेल को स्थिति की सूचना दी | उसके बाद घटनायें सहसा जिस तेजी 
से घटीं, उसमें प्रधान मन्त्री का टिकना असच्ष्मब हो गया। स्थिति 
नियन्त्रण से बाहर हुई देख वे पलायित हो गये । 

श्री सरित सीरिया के रक्षा मन्त्री थे। लगभग तीन सप्ताह पूव प्रधान 
मन्त्री से मतभेद होने के कारण उन्होंने मन्त्रमएडल से तो त्यागपत्र दे 
दिया था किन्तु प्रधान सेनापति के पद पर वे बने रहे। मन्त्रिमएडल 
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से त्यागपत्र- देने के बाद प्रधान मन्त्री से उनका मतभेद तेजी से 
बंढ़ने लगा। | 

माशल सरित पिछुले १० वर्षो' से माल विपुल संग्राम के सहायक 
थे और यदि यह कहा जाय कि वे शासन में उनके दाहिने हाथ थे तो 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधान मन्त्री के दूसरे सहायक थे पुलिस 
विभाग के प्रधान जनरल फाओ | ये पहले मन्त्रि-मणडल में गह मन्त्री 
थे किन्तु बाद में मन्त्रिमणडल से प्रथक हो पुलिस विभाग का नियन्त्रण 
अपने हाथ में ले लिया था । 

माशल सरित तथा प्रधान मन्त्री के मतभेद की कहानी का प्रारम्भ 
पिछले आम चुनाव से हुआ | कहा जाता है कि आम चुनाव में पदस्थ 
होने के लिए माशल विपुल संग्राम ने जो अत्याचार किया तथा सरकारी 
यन्त्र का अपने थक्त में जिस प्रकार दुरुपयोग किया उससे श्री सरित को 


गहरी ठेस लगी। तभी से वे अपने पुराने नेता श्री विपुल संग्राम के. 
विरोधी हो गये | 


“उस समय प्रधान मन्त्री ने यद्यपि माशल-ला घोषित कर स्थिति पर 
नियन्त्रण पा लिया था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह नियन्त्रण 
अस्थायी था | उस समय उपद्रव तो नहीं हुआ किन्तु आग भीतर-ही- 
भीतर सुलगती रही और उपयुक्त अवसर पा वह भमक उठी । 

१७ सितम्बर को सीरिया के राजनीतिक इतिहास में नया अध्याय 
प्रारम्म हुआ । उस दिन माशल सरित ने शासन यन्त्र पर अधिकार कर 
लिया ओर सम्पूर्ण सीरिया में माशल-ला घोषित कर दिया। पदच्युत 
प्रधान मन्त्री विदेश पलॉयित हो गये । इस सेनिक राज्यक्रान्ति की सबसे 
बड़ी विशेषता यह थी कि सेना को एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी | 
कहा जाता है कि श्री सरित को शाह का समर्थन प्राप्त था। 

माशल सरित द्वारा इतनी तेजी से कार्रवाई करने का भी रहस्य 
था | उन्हें अपनी स्थिति की रक्चा करनी थी और सर्वोपरि सेना की कमान 
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अपने हाथ में ही रखनी थी। यदि वे ऐसा न करते तो माशल विपुल 
संग्राम की राजनीति के वे शिकार हो गये होते, यह निश्चित था। 
माशल विपुल संग्राम, माशल सरित तथा जनरल फाओ श्याम के 
तीन लौह पुरुष थे | श्याम की लगभग २ करोड़ जनता के पिछले १० 
वर्षों से वस्तुतः यही शासक थे । सन्‌ १६४७ में इसी दल ने सैनिक विद्रोह 
का आयोजन कर तत्कालीन प्रधान भन्त्री श्री प्रिदी को अपदस्थ कर 


दिया था। भ्री प्रिदी इस समय चीन में हैं। युद्धोपरांत सीरिया के वे 
प्रथम प्रधान मन्‍्त्री थे। 


सन्‌ १६४७ के बाद सीरिया में दूसरी क्रान्ति सन्‌ १६५१ में हुई जब 
नौ-सेनिक अफसरों का दल मार्शल विपुल संग्राम को उड़ा ले गया, किन्तु 
तब उन्होंने केवल एक रात उन्‍हें केद में रख मुक्त कर दिया था | उस 
समय ४ व्यक्तियों की सैनिक जुन्ता ( परिषद्‌ ) ने अस्तित्व में आ शासन 
पर नियन्त्रण स्थापित किया था। समाशंल सरित तथा जनरल फ़ाओ 
दीघंकाल से एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी थे, किन्तु राजनीतिक विरोध को शांत 
रखने के उद्देश्य से वे अब तक एक साथ मिलकर काय करते रहे हैँ। 

सन्‌ १६५४७ के फरवरी में सीरिया में नयी संसद के लिए, हुए चुनाव 
के बाद इस स्थिति में परिवर्तन हुआ । चुनाव में गहरी प्रतिद्वन्द्तिता 
थी । उसमें सरकारी दल विजयी अवश्य हुआ किन्तु बहुत कम वोटों 
से। सरकारी पक्तु द्वारा चुनाव में बरती गयी अनियमितताओं के कारण 
सरकारी पक्ष अर्थात्त विपुल संग्राम से उनके उक्त दोनों साथियों का मतभेद 
बढ़ जाने के परिणाम-स्वरूप श्री सरित ने अ्रन्ततः २१ अगस्त को तथा जनरल 
फाओ ने १२ सितम्बर को पदत्याग कर दिया उस समय उक्त त्यागपत्रों 
के कारण राजनीतिक सन्तुलन बिगड़ जाने का निश्चित खतरा उत्पन्न हो 
गया था | ऐसी स्थिति में दोनों नेताओं ने प्रधान मन्त्री को आश्वासन 
दिया कि विद्रोह की उनकी कोई योजना नहीं है | मार्शल सरित ने इसी 
छूट का लाभ उठा सीरिया की सरकार को उलट दिया। 
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अब स्थिति यह है कि सीरिया में सेनिक शासन है। श्री सरित ने 
अपने को राजधानी बंकाक का सैनिक गवनर घोषित कर दिया है। वर्त- 
मान संविधान रद्द कर दिया है, संसद मंग कर दी गयी है और घोषणा 
की गयी है सन्‌ १६३२ का सविधान पुनः लागू किया जायगा | साथ-ही- 
साथ श्री सरित ने पश्चिमी राष्ट्रों और विशेषतया अमेरिका को आश्वासन 
दिया कि सीरिया की परराष्ट्र नीति पूवंबत्‌ और अपरिवर्तित रहेगी। इस: 
विषय में यह स्मरणीय रहे कि श्री सरित बंकाक के प्रमुख अमेरिका 
विरोधी पत्र 'सरनसेरी' के आर्थिक सहायक रहे हैं। अपदस्थ प्रधान 
मन्त्री श्री विपुल संग्राम आजकल जापान में आश्रय लिये हैं । 


हिन्देशिया में क्रान्ति 


एशिया और अफ्रीका के कई क्षेत्रों में व्याप्त अशांति की स्थिति का. 
कारण पश्चिमी राष्टे की साम्राज्यवादी षडयन्त्र है। उत्तरी अ्रफ्रीका की 
घटनाओं से तो यह स्पष्ट है ही, पश्चिमी न्यूगिनी जिसे हिन्देशियाई 
पश्टछिसी इरियन भी कहते हैं--पर हिन्देशियाई दावे के संबंध में डच- 
रुख से इसकी और भी पुष्टि हो जाती है । जनवाद, स्वतन्त्रता और 
शांति की रक्षा के लिए. सघटित संयुक्त राष्ट्र संघ जिस तरह एशिया- 
अफ्रीका भें चल रहे साम्राज्यवादी षडयन्त्रों से सम्बद्ध देशों को मुक्त 
कराने में विफल रहा है, उसी तरह पश्चिमी इरियन के विवाद का 
का न्‍्यायोचित निपारा नहीं करा सका हे । हिन्देशिया के प्रतिनिधि 
ने साधारण सभा के अधिवेशन में चेतावनी दी थी कि यदि राष्ट्र 
संघ पश्चिमी इसियिन के मामले में डच सरकार को प्रत्यक्ष वार्ता के लिए 
भी तैयार नहीं कर सका तो हिन्देशिया को राष्ट्रसंघ के बाहर कोई 
का रवाई करने के लिए. बाध्य होना पड़ेगा | 

पश्चिमी इरियन के संबंध में संयुक्त राष्ट्संघ में की गयी अपील 
का कोई ठोस परिणाम न निकलने पर हिन्देशिया ने १ दिसम्बर सन्‌ 
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१६५७ को उच विरोधी नया कदम उठाया । उसने डच विमान कम्पनी 
के० एल० एम०? को सूचित किया कि ३ ता० से कम्पनी की सभी 
वैमानिक-सेवाओं पर रोक लग जायगी | यह प्रतिबन्ध ३ ता» से 
कार्यानिवत भी हो गया । इस प्रतिबन्ध से जकार्ता हवाई अडडे पर 
डच विमानों का उतरना बन्द हो गया । 


हिन्देशिया ने डचों के विरुद्ध जो दूसरा कदम उठाया, वह डच 
संस्थानों के विरुद्ध । हिन्देशिया स्थित समस्त डच संस्थानों और कार- 
खानों के हिन्देशियाई कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि वे २४ घन्टे 
की पूर्ण हड़ताल रखें । तीसरे कदम द्वारा डच भाषा के प्रकाशनों और 
फिल्मों पर रोक लगायी गयी | 

हालेण्ड के विरुद्ध हिन्देशिया के उक्त तीन कदम १ दिसम्बर सन्‌ 
१६५७ को उठाये गये । दूसरे दिन हिन्देशिया सरकार ने डच नागरिकों 
को अ्रपनी सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। तीसरे दिन हन्दे- 
शिया में डचों का आर्थिक बहिष्कार शुरू हो गया । हालेरड की एक बड़ी 
फर्म पर हिन्देशियाई लोगों ने कब्जा कर लिया। हालेण्ड सेस्शेंडियो, 
टेल्लीफोन भी मंग किया गया । चौथे दिन हिन्देशियाइयों ने हालेण्ड के ६ 
और प्रतिष्ठानों पर लाल मंडा फहरा दिया। (िन्देशिया सरकार ने 
बन्दरगाहों में उपस्थित डच जहाजों के निर्गमन पर रोक लगा दी हे | 

हालेर्ड और हिन्देशिया के राजनीतिक सम्बन्ध में यह एक नया. 
मोड़ है और साथ ही गम्भीर स्थिति का सूचक है। हालेण्ड के सामने 
मुख्य समस्‍यायें हैं--पहला, डच लोगों के हितों की रक्षा और दूसरा, 
पश्चिमी न्यूगिनी पर हिन्देशिया द्वारा बलात«्अधिकार। जहाँ तक 
पश्चिमी न्यूगिनी पर बलात्‌ अधिकार का प्रश्न हे, हिन्देशिया सरकार ने 
पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी न्यूगिनी उसका भंग होते हुए 
भी उस पर अधिकार करने के लिए. बल का प्रयोग नहीं किया जायगा। 
डच नागरिकों की वापसी के लिए हिन्देशिया सरकार ने जहाजी व्यवस्था 
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कर दी है और हिन्देशिया में उपस्थित लगभग ५० हजार डचों से देश 
'छोड़कर चले जाने का नम्नतापर्वक निवेदन किया गया है। यह कहना 
गलत होगा कि हिन्देशिया सरकार ने डच नागरिकों को निष्कासित 
किया है । 

लगमग १० वर्ष पूर्व सन्‌ १६४६ में डच ईस्ट इंडीज पूर्वी द्वीप 
समूह से विशेष सन्धि द्वारा जब डचों ने हटने का निश्चय किया था, उस 
समय समझौते में इस बात की भी व्यवस्था थी कि पश्चिमी न्यूगिनी के 
प्रश्न पर बाद में विचार होगा | उस समय यह निर्णाय किया गया था 
कि एक वर्ष बाद इस पर विचारार्थ गोलेमेज सम्मेलन होगा | यह सम्मेलन 
आज तक नहीं हुआ । पश्चिमी न्यूगिनी हिन्देशिया का अ्रंग हे और यह 
निविवाद है | हालेन्ड इसे स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा था। 
कुछु व पे समस्‍या शातिपण ढंग से अन्तरराष्ट्रीयः पंचायत द्वारा हल 
करने के उद्देश्य में हिन्देशिया ने यह प्रश्न राष्ट्रसंघ। में उठाया, किन्तु उसे 
अपने इस प्रयत्ञ मे आज तक सफलता नहीं मिली और विश्व के अन्य 
शोषिय देशों की भाँति सामप्राज्यवादियों की शक्ति-कूटनीति का यह भी 
शिकार बन गया | फलत: हिन्देशिया को अन्य उपायों से काम लेने को 
विवश होना पड़ा । डचों के विरुद्ध हिन्देशिया द्वारा उठाये गये क्रान्तिकारो 
कदम इसी निश्चय का परिणाम है। 

हिन्देशिया ने हालेण्ड से अपना आर्थिक सम्बन्ध भी विच्छेद कर 
लिया है, जिसका हिन्देशिया की आर्थिक स्थिति पर गहरा श्रसर पड़ा है। 
हिन्देशिया के कच्चे माल का खरीद करने वाला अमी हालेंड ही है और 
अपने उपयोग की तैयार-सामग्री भी उसे हालेण्ड से ही प्राप्त होती है। 
अब उसे नये बाजार खोलने पड़े गे। हिन्देशिया की आ्िक सहायता के 
लिए अभी ब्रिटेन, अमेरिका आदि से ही आश्वासन मिला था और अमे- 
रिका से थोड़ा बहुत सहायता प्रास भी हो रही थी। ड्चों के विरुद्ध होने 
वाली कारवाई के पश्चात्‌ भी पश्चिमी राष्ट्र हिन्देशिया को आर्थिक 
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सहायता देंगे, इसमें संदेह है | हालेए्ड की सम्पत्ति और साधनों का उप- 
योग जो जब्त कर लिया गया हे हिन्देशिया अपनी आशिक व्यवस्था के 
लिए! कर सकता है । लेकिन इस सम्पत्ति ओर साधनों की जब्ती के मुआवजे 
का प्रश्न आयेगा । हिन्देशिया के सूचना मन्त्री ने कहा है कि जब तक 
पश्चिमी इरियन का मामला हल नहीं हो जाता तब तक डच सम्पत्ति के 
राष्ट्ररूण और मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता । 


हालेण्ड सरकार ने हिन्देशिया की घटनाओं को अन्तरराष्ट्रीय नियम 
ओर व्यवहार के विरुद्ध बताया हे । हिन्देशिया में हालेण्ड की डेढ़ अरब 
पौर्ड अधिक की पूँजी लगी हुई है। हिन्देशिया पर प्रमुत्व के काल में 
हालेण्ड की समृद्धि का आधार हिन्देशिया के सम्पत्ति-साधनों का उपयोग 
ही था। हिन्देशिया से आथिक सम्बन्ध टूटने से हालेर्ड पर विशेष प्रमाव 
पड़ेगा ही, वह हिन्देशिया द्वारा, पश्चिमी इरियन पर अधिकार कभी सहन 
नहीं करेगा । हालेण्ड ने राष्ट्र संघ में अपील करने के बजाय पहडुचमी 
योरोपीय सामरिक संघटन नाठों के सदस्यों से सहायता माँगी । हालेएड 
की सरकार के अनुरोध पर ७ दिसम्बर से पेरिस में नायो की स्थायी-बनेंसिल 
की बैठक हुई ओर जिसमें हिन्देशिया की स्थिति पर चिंता प्रकट की गयी। 
नाठो के अ्रधिवेशन में हिन्देशिया की स्थिति पर विचार करने पर हिन्देशिया 
ने एक वक्तव्य प्रकाशित कर चेतावनी दी कि श्रगर नाथो पश्चिमी न्यूगिनी 
के मामले पर किसी तरह का हस्तक्षेप करता है तो वह एशियाई-अफ्रीकी- 
राष्ट्री की स्वतन्त्रता के विरुद्ध उठाया गया कदम समझा जायगा। 


ऐसा विश्वास किया जाता है कि हालेण्ड ने भारत सरकार से अनुरोध 
किया है कि हिन्देशिया स्थित डच-हितों को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई है 
उसमें नरमी लाने के लिए वह प्रयत्न करे । 

८ जनवरी सन्‌ १६५८ को दिल्ली में हिन्देशिया के राष्ट्रपति श्री 
सुकर्ण तथा भारतीय प्रधान मन्त्री पं० नेहरू में वार्ता हुई | डाक्टर सुकर्णे 
ने पश्चिमी न्यूगिनी के प्रश्न पर अफ्रीकी-एशियाई देशों के हिन्देशिया का 
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सहयोग देने के सम्बन्ध में अपने विचार श्री नेहरू के सम्मुख प्रकट किये | 
उन्होंने काहिरा, लंका, वर्मा ओर जापान में होने वाली अपनी बातचीत 
के विषय में भी श्री नेहरू को जानकारी दी । 


श्री नेहरू ने परिचमी न्यूगिनी के प्रश्न का हल शांतिमय उपायों से 
करने पर जोर दिया है। उन्होंने इस प्रश्न पर हिन्देशिया की हर संभव 
सहायता करने का भी आश्वासन डाक्टर सुकण को दिया है। 


लेबनान सें क्रान्ति 


लेबनान की क्रान्ति अरब जाणति का एक मात्र संकेत था। पश्चिमी- 
एशियाई देशों की भाँति यहाँ भी जनता तत्कालीन व्यवस्था में परिवर्तन 
चाहती थी | लेबनान के राष्ट्रति चार्म! और उनकी सरकार पश्चिमी गुट 
का समथथंक था| जनता में एक नयी लहर फेल रही थी। वह तटस्थ- 
नीति अपनाना चाहती थी। सरकार को यह असछ्य थी। अतः देश- 
प्रेमियाँ को विद्रोह का सहारा लेना पड़ा। सब प्रथम उपद्रव का केन्ध उत्तरी 
लेबनान रहा, इस विद्रोह को दबाने में चार सरकार अ्रसफल रही। फलतः 
उत्तरी लेबनान में एक प्रतिद्वन्द्री सरकार की स्थापना भी हो गयी 
पश्चिमी गुय समथक चार सरकार ने पश्चिमी राष्ट्री से सहायता माँगी। 
जाडन और इराक की 5 सेनिक टुकड़ियाँ लेबनान पहुँच गयीं। श्रमेरिकी 
नौ सेनिक बेड़ा भी लेबनान से २०० मील की दूरी पर पहुँच गया। 
दूसरी ओर रूसी नो सेनिक बेड़ा ने भी अपने काला सागर-स्थित अडडे 
से प्रस्थान कर दिया । इस प्रकार लेबनान का घरेलू समस्या एक अन्तर- 
राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया | यह घटना मई सन्‌ १६४८ की है । 


ऐसा देखा जाता है, कि पश्चिमी राष्ट्र तथा रूसी गुट के प्रभाव 
क्षेत्रों की सीमा पर पर पड़ने वाले राष्ट्रों में यदि कुछ गड़बड़ी होती है 
तो दोनों गुण का नेतृत्व करने वाले राष्ट्र अमेरिका ओर रूस अपने-अपने 
दंग से सक्रिय हो जाते हैं। यही बात लेबनान के बारे में भी है । 
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लेबनान रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के प्रमाव क्षेत्र की सीमा” पर पड़ता 
है | अ्रतः दोनों गुट लेबनान की?आन्‍्तरिक मामलों में दिलचस्पी लेने 
लगे | परिचमी राष्ट्रों का स्वाथ वर्तमान व्यवस्था तथा सरकार को सत्ता- 
रूढ़ बनाये रखने में थी, इसलिए! पश्चिमी गुग ने चार्म सरकार का 
समथन किया । उधर विद्रोह्दी प्रवृत्तियोँ को प्रोत्साहन देना रूसी 
गुट के हिंत में था। अ्रतः रूस ने विद्रोहियों का साथ दिया भी । इसके 
अतिरिक्त एक तीसरी भावना विद्रोह के पीछे कार्य कर रही थी। 
वह भावना थी लेबनान को दोनों गु्यों से एुथक कर स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप 
में विकसित करना । मिश्र राष्ट्र को नेतृत्व में अरब जगत में यह भावना 
काफी तेज़ी से फेल रहा था| लेबनान के राष्ट्रति के इस आरोप से कि 
संयुक्त अरब गणतन्त्र के उमाड़ने पर ही उपद्रव आरम्म हुए हैं, इस 
भावना की महत्ता समझी जा सकती हे । 


लेबनान का प्रश्न राष्ट्रसंघ में पहुँचा | मई ५८ के तीसरे सप्ताह में 
सुरक्षा-परिषद्‌ की बेठक शुरू हुईं। सुरक्षा-परिघद्‌ की इस बेठक में 
लेबनान ने संयुक्त अरब गणतन्त्र पर निम्नलिखित आरोप लगाये। 
पहला, सीरिया से सशस्त्र दलों का लेबनान में प्रवेश; दूसरा, उनके द्वारा 
लेबनान निवासियों के धन और जीवन का विनाश; तीसरा, संयुक्त-अरब 
गणतन्त्र का लेबनान के विरुद्ध विद्रोहियों का साथ देना; चोथा सीरिया 
द्वारा विद्रोहियों को शस्त्र देना; पाँचवा, संयुक्त अरब गणतन्त्र में रेडियो 
तथा पत्रों द्वारा लेबनान के विरुद्ध हड़ताल, विद्रोह आदि के लिए 
प्रचार और छुठाँ, विद्रोह के मड़काने वाले अन्य कार्यों में योग देना। 
लेबनान की इस शिकायत पर विचार करने के लिए. ११ जून '५८ को 
सुरक्षा परिषद्‌ की पुनः बैठक हुईं | इस बैठक में सुरक्षा परिषद्‌ ने स्वीडेन 
के उस प्रस्ताव का जिसमें कहा गया था कि संयुक्त अरब गणतन्त्र के 
विरुद्ध लेबनान की शिकायत की जाँच करने के लिए राष्ट्रसंघीय जाँच- 
दल अविलम्ब लेबनान भेजा जाय, बहुमत से स्वीकार कर लिया | इस 
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प्रस्ताव को छार्यान्वित करने का भार राष्ट्रसंघ के महामन्त्री की डाग 
हेमरशोल्ड को दिया गया | हेमरशोल्ड' ने यह सुझाव दिया कि लेबनान 
भेजे जाने वाले जाँच दल में मारत, नावें तथा इक्वेडर के प्रतिनिधि 
रखे जाये । 


लेबनान में सैनिक-पर्यवेकज्षक के रूप में १० भारतीय सेन्य अधिका- 
रियों का एक दल १६ जून ५८ को प्रातः विशेष भारतीय सेनिक विमान- 
द्वारा बेर्त रवाना हुआ | 

वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के निमित्त १६ जून”५८ को 
राष्टसंघ के महामन्त्री भी डाग हेमरशेल्ड बेर्त पहुँचे। उन्होंने राष्ट्रपति 
चार्मं से वार्ता की, तत्पश्चात्‌ आपने पर्यवेकज्षक आयोग के सदस्यों से 
भी बात की । आप एंग्लो-अमेरिकी हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। आपका 
कहना था कि “सीमा पर्यवेक्षणार्थ संघीय पर्यवेक्षक पर्यात्र है ।! उनके 
विज्ञार में लेबनान का सकट एक घरेलू प्रश्न है। 

राष्संघ द्वारा लेबनान में नियुक्त तीन देशीय, पयवेक्षक दल ने 
लेक्कनन की शिकायत के सम्बन्ध में अपनी पहली रिपोट २ जुला 
को राष्ट्रसंघीय' महामन्त्री श्री हेमरशेल्ड के पास भेज दी | पर्यवेज्ञक दल ने 
अपनी रिपोट में इस बात की पुष्ट नहीं किया कि लेबनान के आन्तरिक 
मामलों में संयुक्त अरब गणतन्त्र हस्तक्षेप कर रहा है। रिपोर्ट में कहा 
गया था कि लेबनान के विद्रोही विभिन्न देशों विशेषतया ब्रिटेन, अमे- 
रिका, जर्मनी और बेल्जियम में तैयार किये गये शरस्त्रों का प्रयोग करते 
हैं | रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अधिकांश विद्रोही लेबनान के 
ही हैं| पर्यवेज्ञक दल-की रिपोर्ट पर भी लेबनान ने अपनी शिकायत को, 
कि संयुक्त अरब गणतन्त्र एक बड़े पेमाने पर हस्तत्ञेप' कर रहा है, 
पुनः दुहराया है । 

एक ओर तो राष्ट्रसंघ के त्रिदेशीय पर्यवेज्ञक दल लेबनान की 
शिकायतों पर छानबीन कर रहा था, दूसरी ओर पश्चिमी कूय्नीतिश 
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लेबनान के संकट को दूर करने का प्रयत्न करने लगे। उन लोगों ने 
सरकार और विद्रोहियों के बीच सम्पर्क स्थापित किया और यह प्रस्ताव 
रखना चाहा कि सरकार और विद्रोही गुट के बीच नये राष्ट्रपति के सम्बन्ध 
में समझौता हो जाय. और २४ जुलाई ?५८ के पहले नये राष्ट्रपति का 
चुनाव भी हो जाय | सरकार की ओर से असहयोग की नीति बरती 
गयी, जिससे ८ जुलाई ?५८ से लेबनान में पुनः उपद्रव शुरू हो गया। 
बेरुत में कई बम-विस्फोट हुए। कई स्थानों पर गोलियाँ मी चलीं। 
विद्रोही गुट किसी मध्यम-मार्गी राष्ट्रपति को मान्यता देने के पक्ष में न थी । 
उसके नेता श्री सरेब सलाम का कहना था कि जब तक राष्ट्रति चार्म 
अपने पद पर बने रहेंगे, हम किसी चुनाव का फल स्वीकार नहीं करेंगे। 
हम राष्ट्रपति चार्म के तत्काल त्यागपत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं स्वीकार 
करंगे। 

इराक की सैनिक-क्रान्ति के बाद लेबनान की समस्या अ्रति गंभीर 
हो गयी । १४ जुलाई 'भध््ट को पश्चिमी समथक इराकी सरकार का 
पलड़ा उलट गया | इस स्थिति का सामना करने के लिए लेबज्जान के 
राष्ट्रति चार्मू ने पश्चिमी सहायता माँगी । १५ जुलाई ५८ को अमेरिकी- 
सेना लेबनान में उतर गयी। श्रमेरिकी हस्तक्षेप से पर्यवेज्षक दल का 
कार्य ही ठप पड़ गया । अमेरिका के सेनिक हस्ताक्षेप का लेबनान की सेना 
ने विरोध किया और १७ जुलाई ?५८ को लेबनान के प्रधान सेनापति 
जनरल फुआद शेहाब ने अमेरिका को यह चेतावनी दी कि वह लेबनान 
की सीमा से अपनी सेन्म को २४ घन्टे के भीतर हटा ले। इस हस्तक्षेप पर 
रूस ने भी एक वक्तव्य प्रकाशित कर स्पष्ट कर्‌ दिया कि वह चुपचाप 
तमाशा नहीं देख सकता । यही नहीं, लेबनान सेना न भेजने को चेता- 
वनी प्रधान अमेरिका सेनाधिकारियों ने भी दीथी। लेकिन अमेरिकी 
राष्ट्रपति आइसनहावर ने इस चेतावनी की उपेक्षा कर दी | 

१६ जुलाई” प८ को सुरक्षा परिषद्‌ को बेठक पुनः हुईं। इस बेठक 


बिक कि 


में अमेरिका ने लेबनान में एक राष्ट्र संघीय पुलिस दल भेजने का प्रस्ताव 
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रखा जिसकी रूस ने कढ अलोचना की | १७ जुलाई ?५८ को स्वीडेन ने 
सुरक्षा परिषद्‌ में एक प्रस्ताव उपस्थित किया जिसमें यह माँग की गयी 
कि लेबनान में राष्ट्र संघीय. पर्यवेज्षक दल समाप्त कर दिया जाय क्योंकि 
अमेरिका ने वहाँ हस्तक्षेप किया है। लेबनान से अमेरिकी सेना के हटने 
का प्रथम संकेत २५४ जुलाई ?५८ को उप-अ्रमेरिकी प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्र- 
संघ में मिला | अमेरिकी सरकार ने विद्रोही नेताओं को यह आश्वासन 
दिया कि नये राष्ट्रपति के चुनाव के तुरत बाद ही अमेरिकी सेना हणा 
ली जायगी। 


आशा की जा रही थी कि लेबनान का संकट शीर्घ समाप्त हो 
जायगा, लेकिन फिर वह ढीली दिखाई पड़ने लगी। २६ जुलाई '५८ 
को विरोध पक्ष की ओर से यह माँग की गयी कि राष्ट्रपति के चुनाव के 
सभी उम्मीदवारों को अपनी नीति पहले से घोषित करनी पड़ेगी । “विरों 
घियें ने एक घोषणापत्र भी प्रकाशित किया ओर कहा कि जो इस 
घोषणापत्र की शर्तों का समथन नहीं करेंगे, उन्हें विरोध पक्ष स्वीकार 
नहीं करेगा । 

घोषणापत्र में निम्नलिखित ६ माँगें प्रस्तुत की गयीं-- 

(१) सभी विदेशी सेनाओं को हटाया जाय | 

(२) राष्ट्रपति चार्मू त्यागपत्र दें | 


(३) वेदेशिक नीति में तठस्थता और शक्ति गुट-रहित नीति अप- 
नायी जाय | 

(४) श्ररब राष्ट्रीयर्ता की नीति । 

(५) सामाजिक एवं शासन-सम्बन्धी सुधार | 

(६) समाचारपत्रों पर लगे प्रतिबन्धों का अन्त हो | 


(७) संसद द्वारा यह आश्वासन दिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई 
कानूनी कार्रवाई नहीं की जायगी । 
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प्रतिनिधि #  ृ 8. औ 4 ् त्चे 
(८) प्रतिनिधि प्रजातांजिक सडुुकार बनाने के लिए. आवश्यक वघा- 
निक सुधार किया जाय । 
(६) एक नयी सरकार की स्थापना हो । 


राष्ट्रति आइसनहावर के विशेष दूत श्री राबट मर्फी के प्रयत्न से 
लेबनान में राजनीतिक समझौता हो गया । ३० छुलाई ५८ को लेबनान 
में राष्ट्रति का निर्वाचन हुआ और जनरल शेहाब लेबनान के नये राष्ट्र 
पति चुने गये | यह मेरोनाइट (सीरियन) ईसाई हैं और सन्‌ १६४५ से 
लेबनान के प्रधान सेनापति थे | इनके निर्वाचन से पश्चिम परस्त डाक्टर 
कामिल चाम को राष्ट्रपति के पद से हटना पड़ा । 


कप 


जनरल शेहाब के राष्ट्रपति चुने जानें से १२ सप्ताह! से चल रहा 
उपद्रव समाप्त हो गया । अपने दिये गये आश्वासन के अनुसार अमेरिकी 
सेना भी लेबनानी भूमि से हट गयी । 


फ्रान्स में सेनिक-शासन 


१ जून सन्‌ १६४५८ को जनरल दे गाल ने अपनी तीसरी सरकार को 
जन्म दिया। इसके पूर्व भी जनरल दे गाल दो बार सरकार बना चुके हैं-- 
पहली सरकार, २६ सितम्बर सन्‌ १६४४ से २१ अक्टूबर सनू १६४५४ तक 
था ओर दूसरी, १३ नवम्बर सन्‌ १६४५ से २० जनवरी सन्‌ १६४५६ 
तक | 


फ्रान्स योरप में आधुनिक गणतन्त्र की आदि भूमि है। सन्‌ १८७१ 
में यहाँ ससदीय गणतन्त्र की स्थापना हुई। तैपश्चात्‌ अनेक सरकारें 
अस्तित्व में आई लेकिन राजनीतिक अस्थिस्ता के कारण हृवती गई। 
राजनीतिक अरस्थिरता का मुख्य कारण हे राजनीतिक दलों की अधि- 
कता । फ्रान्स में इतने अधिक राजनीतिक दल हैं कि जब तक एक-दो 
दलों में समझौता नहीं होता तब तक कोई सरकार नहीं बन पाती। 
मिश्रित सरकार बनने पर यदि किसी विषय को लेकर मतभेद होता है तो 
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सरकार का विघटन निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार का राजनीतिक 
संकट जून'५८ में उत्पन्न हुआ | इस संकट ने इतना भयावह रूप धारण 
किया कि ग्रह-युद्ध निश्चित-सा हो गया | ऐसी स्थिति में जनरल दे गाल 
ने जिन्होंने राजनीति से सनन्‍्यास ले लिया था, फ्रांस की राजनीति में पुनः 
पदारपण किया और उनको संविधान तैयार करने का कार्य सौंपा 
गया | 

२६ सितम्बर 'प८ को नये संविधान के अन्तर्गत जनमत-गणना 
हुई | जनरल दे गाल को बहुमत प्राप्त हुआ । केवल फ्रोंचगायना में 
जनरल दे गाल के पक्ष में बहुत कम मत मिले । यही कारण हे कि फ्रेंच 
गायना को बाद में स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया। बहुमत प्राप्त 
जनरल दे गाल राष्ट्रपति चुने गये | नये संविधान के अनुसार उन्हें शासन- 
सम्बन्धी सभी अश्रघिकार प्राप्त हो गये | इस प्रकार आज वह योरप का 
सरोधिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति है। ऐसे तो स्पेन में जनरल फ्रोकों और 
पुतंगाल में डाक्टर सालाज़ार का सैनिक शासन पहले से ही है लेकिन 
उनकी प्रभाव उतना नहीं है जितना योरप में जनरल दे गाल का है। 


फ्रान्स में प्रथम गणराज्य की स्थापना सन्‌ १७८६ की क्रान्ति के 
वाद हुआ था। इसका प्रधान नेपोलियन बोनापाट था जो बाद में स्वयं 
सप्राट बन बेठा और गणतन्त्र छिल्न-मिन्न हो गया। फ्रान्स में दूसरे 
गणतन्त्र की स्थापना सन्‌ १८४८ में हुईं। इसका अध्यक्ष लुई नेपोलियन 
चुना गया | इसने भी अपने पूवज की तरह साझा शासन सत्ताधिकार 
अपने हाथों में ले लिया ओर सन्‌ १८५१ में इस गणतन्त्र को एक राजतन्त्र 
का रूप दे दिया । जनरंल दे गाल ने भी फ्रान्स में गणतन्त्र स्थापित करने 
का आश्वासन दिया है। उन्होने फ्रान्स की गिरती हुई स्थिति को उठाने 
तथा प्राचीन गौरव तक पहुँचाने का संकल्प किया है । लेकिन इतिहास 
को साक्षी रखकर यह नहीं कहा जा सकता कि फ्रान्स में वास्तविक 
गणतन्त्र की स्थापना होगी। 
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इराक क्ली सेनिक-क्रान्ति 

१४ जुलाई सन्‌ १६५८ को इराक की सेना ने विद्रोह किया और 
सरकार का तख्ता ही पलट दिया ।। प्रधान मन्‍त्री न्री-अल-्सईद, जो बग- 
दाद पेक्‍्ट के प्रमुख स्तम्भ थे और पश्चिमी एशिया सुरक्षा-संघ के कट्टर 
समथकक थे, कत्ल कर दिये गये । गद्दी के उत्तराधिकारी शाहज़ादा अब्दुला 
भी सेना की क्रोधाग्नि से बच न सके | 

सेनिक-क्रान्ति का मुख्य कारण बगदाद पैक्ट के मुस्लिम सदस्यों 
द्वारा लेबनान के भागड़े में सशश्र हस्तक्षेप करने का विचार था। इराक 
के प्रधान मन्त्री श्री नूरी-अल-सईद को मय' था कि लेबनान के विद्रोहियों 
के हाथों में चले जाने से इराक और जाडन के राष्ट्रवादियों को भी 
प्रोत्साहन मिलेगा । अतः वह लेबनान को प्रत्यक्ष सहायता देना चाहता 
था | इसी उद्देश्य से उसने इस्तम्बूल में १४ जुलाई सन्‌ १६४८ को 
चार मुस्लिम राष्ट्र--इराक, ईरान तुर्की ओर पाकिस्तान के सम्मेश्नन का 
आयोजन भी किया था। इस प्रकार का सम्मेलन इराकी सेना को 
अग्रिय था | वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना नहीं चाहती थी। 
बाध्य होकर, सेना को अपनी असहमति एक क्रान्ति के रूप में प्रकट 
करनी पड़ी । 

१४ जुलाई को बगदाद रेडियो ने अपनी घोषणा में कहा---“यह 
इराक का गणतन्त्र है। यह आपका विजय-दिवस है। यह आपकी 
राष्ट्रीयता का दिन है । खुशियाँ मनाइये और प्रसन्न होइये ।” 

“सड़कों पर आइये और देखिये कि प्रजापीड़क की, जो ईश्वर और 
जनता का शत्रु था, लाश पर लोग थूक रहें हैं और उस पर ठोकर मार 
रहे हैं |?” 

इराक की सेनिक-क्रान्ति से इराक में राजतन्त्र समाप्त हो गया और 
गणतन्त्र की स्थापना हुई। बगदाद रेडियो ने बताया कि ब्रिगेडियर 
अब्ठुल करीम कासिम इराक के प्रधान मन्त्री, सेनापति और रक्ता मन्द्री, 
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विरोध पक्ष के सदस्य श्री सादिक, मार्ग क्शंक, मन्त्री और कर्नल अ्रब्दुल 
सलेम मोहम्मी उपग्रधान मन्त्री नियुक्त किये गये हैं। रेडियो ने यह भी 
बताया कि सावभौम सत्ता की ३ व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की 
गयी है। १६ जुलाई को इराक के शाह फेज़ल मार डाले गये | 

इराक में सेनिक-क्रान्ति से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए 
लेबनान और जाडन ने अमेरिका ओर ब्रिटेन से सहायता की माँग की । 
सहायता देने के प्रश्न पर अमेरिकी राष्ट्रति आइसनहावर को सुरक्षा 
परिषद की बैठक बुलानी पड़ी। यह बेठक २५ जुलाई 'भट से 
आरम्म हुई। अमेरिकी नौ सेना और ब्रिटिश नौ बेड़े में गतिशीलता 
आ गई। फ्रान्सीसी युद्धपोतों को तैयार रूने का आदेश दिया गया। 
अमी सरक्षा-परिषद की बैठक ही नहीं हो पायी थी कि अमेरिका ने दो 
हजार अमेरिकी नीसैनिक को लेबनान में उतार दिया (सुरक्षा-परिषद्‌ 
की बैठफ १५ जुलाई 'भ्र८्ू को भारतीय समय से ८ बजे रात आरम्म 
हुई और अमेरिकी नौसेना ६३ बजे शाम उतरी)। सुरक्षा परिषद्‌ की 
बैठक में रूसी प्रतिनिधि ने अमेरिकी सेना भेजने के कार्य को आक्रामक 
ठहराया और सेना को शीघ्र हटाने की माँग की । यूगोस्लाव सरकार ने 
अमेरिकी हस्तक्षेप को खढ़रनाक और अविवेकपू्ण बताया | 


इराक की सेनिक-क्रान्ति का पश्चिमी राष्ट्री पर विशेष प्रभाव पड़ा। 

इस क्रान्ति के फलस्वरूप पश्चिमी राष्ट्रीका बहुत बड़ा समथक हाथ 
से निकल गया | प्रचुर तेल सम्पत्ति वाला यह प्रदेश वगदाद समझौते 
का एक प्रमुख स्तम्म था । “उमरती हुई अरब राष्ट्रीया। के खिलाफ 
_ पश्चिमी राष्ट्र बगदाद समझौते” के द्वारा जो मोरचेबन्दी बनाने 
. चाहते थे उसकी आधारशिला इराक में ही रखी गयी थी ।” इराकी 
क्रान्ति से बददाद समझौते का भविष्य खतरे में पड़ गया। दूसरे शब्दों 
में इस क्रान्ति ने इस समझौते की कमर ही तोड़ दी। इराक इस पैक्ट 
का मुख्य आधार था जो अरब सदस्य न रहा। १४ जुलाई 'भ८ को 
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इस्तम्बूल में बगदाद समभोते के राष्ट्री का सम्मेलन होने वाला था| 
सम्मेलन की सारी तैयारियाँ परी हो चुकी थी लेकिन इस क्रान्ति ने संघ 
की नींव ही हिला दी | यह सम्मेलन बाद में इस्तम्बूल में न होकर 
अंकारा में आरम्म हुआ । 

१५ जुलाई '५८ को प्रयाग में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने जो भाषण 
दिया, उसमें उन्होंने कहा--“इराक में जो सेनिक-विद्रोह हुआ है 
वह अरब राष्ट्रों में बढ़ती राष्ट्रीयता का संकेत है |>< » >»< »< »< मैं इसे 
उचित नहीं समझता कि इराक में हुई घटनाओं पर कोई टीका करूँ, 
लेकिन सभी देशों में राष्ट्रीयता बढ़ रही हैं इसमें सन्देह नहीं है । इसी 
प्रकार अरब में भी राष्ट्रीयता बढ़ी है, लेकिन, मुश्किल इस बात की है 
कि बड़े राष्ट्र बढ़ती राष्ट्रीयावा को नहीं समझ रहे हैं । हम उन्हें कोई 
सलाह नहीं दे सकते ।” श्री नेहरू के उपर्यक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि 
भारत इराकी क्रान्ति को उमरती हुई राष्ट्रीयाा समभता है ।सश्चिम 
परस्त इराकी शासकों के विरुद्ध यह एक राष्ट्रीय आन्दोलन था । 

श्री नेहरू ने विदेशी हस्तक्षेप की भी कठु आलोचना की [३१६ जुलाई 
?७८ को उन्होंने अपने भाषण में कहा “यदि विदेशी शक्तियाँ इराक और 
लेबनान के आन्तरिक मामलों में हस्तत्तेप बकरती हैं तो विश्व-युद्ध 
छिड़ जाने की सम्भावना है। >< >» 9८ » > यह मेरे लिए. उचित 
नहीं है कि में कोई आलोचना इन घटनाओं पर करूँ, लेकिन में इतना तो 

कह ही सकता हूँ छि यदि इराक ओर लेबनान के आन्तरिक मामलों में 
विदेशी हस्तक्षेप करते हैं तो सम्पण मानवता के समाप्त हो जाने का 
खतरा है, क्‍योंकि जब एक देश हस्तक्षेप करता है तो दूसरा देश भी 
इसमें कूदने के लिए बाध्य हो जाता है । यदि बाहरी सेनायें सच्चे और 
इमानदारी के इरादे से ही हस्तक्षेप करती हैं तो भी इसे एक या दूसरे 
पक्त का साथ देना होगा, अतः इसका परिणाम गंभीर खतरा ही है ।”?? 
अतः भारत, इराक ओर लेबनान की घटनाओं को आन्तरिक मामला 
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समभता है। दह विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध है | वह इन घटनाओं: 
को राष्ट्रीयागा का विकास सममता है । 

१४ जुलाई *भ८ को क्रान्ति हुई और १७ जुलाई '५८ तक रूस, 
चीन, संयुक्त अरब गणतन्त्र, यूगोस्लाविया और चेकोस्लाविया ने नव- 
गठित इराक गणतन्त्र को “मान्यता” प्रदान कर दी। १६ जुलाई 'ध८ 
को सयुक्त अरब गणतन्त्र के राष्ट्रति कनल नासिर ने यह भी घोषित 
कर दिया कि इराक पर आक्रमण संयुक्त अरब गणतन्त्र पर आक्रमण 
समझा जायगा | २० जुलाई भू को सयुक्त अरब गणतन्त्र ओर इराक 
के बीच एक रक्षा समझोता भी हो गया जिसके अनुसार इराक, संयुक्त 
अरब गणतन्त्र और अरब राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए. इराक को जितने 
भी शत्नास्त्रों की आवश्यकता होगी संयुक्त अरब गणतन्त्र प्रदान 
करेगा | ह॒ 

वस्तुस्थित यह है कि इराक आज काफी सुद्ढ हो गया है। लगभग 
समी राष्ट्री ने उसे मान्यता दे दी है । 


पाकिस्तान में सेनिक-क्रान्ति 


२७ अक्टूबर सन्‌ “(४८ को पाकिस्तान में रक्तहीन राज्यक्रांति 
हुई ओर राष्ट्रपति इस्कन्द्र मिर्ज़ा ने माशल-ला प्रशासक जनंल 
अयूब खाँ के हाथों शासनसत्ता सौंप दिया | 

८ अक्टूबर ?५८ से ही पाकिस्तान के शासन- में अनियमिततायें 
दृष्टिगत होने लगी थीं, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति मिर्जा को देश में 
माशल-ला जारी कर संविधान, संसद केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और 
सभी राजनीतिक दलों को भंग करना पड़ा था। इस विकट परिस्थिति 
में श्री मिर्जा ने प्रधान सेनापति जनल अयूब खाँ को ८ अक्टूबर से 
सर्वोच्च प्रशासक नियुक्त किया | अभी केवल २० दिन ही बीत पाये थे 
कि राष्ट्रति मिजो को ही शासन से हटना पड़ा। सेनिक प्रशासक 
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जल अयूब खाँ ने ही राष्ट्रति के सारे अधिकार स्वयं ले लिये और 
श्रब वे राष्ट्रपति, प्रशालक और प्रधान सेनापति तीनों हैं । 


माच सन्‌ १६५६ में श्री इस्कन्दर मिर्जा पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति 
नियक्त हुए थे | इसी समय ६ व बाद पाकिस्तान का संविधान भी बन- 
कर तैयार हुआ था। अपदस्थ होने के एक दिन पूव जनरल इस्कन्द्र 
मिर्जा ने जनरल अयूब खाँ को प्रधान मन्त्री की शपथ दिलायी थी ओर 
अयूब खाँ को सर्वोच्च सेनापति और जनरल मूसा को पाकिस्तानी सेना 
का सेनापति नियुक्त किया था । राष्ट्रपति होते ही जनरल अयुब खाँ ने प्रधान- 
अन्त्री का पद ही समाप्त कर दिया ओर धोषणा की कि पाकिस्तान में 
राष्ट्रपीय पद्धति का मन्त्रिमएडल बनेगा | 


३० अक्टूबर “४८ को जनरल अयब खाँ ने विदेशी पत्र-प्रतिनिधियों 
के बीच भाषण दिया | अपने भाषण सें जनरल अरब खाँ ने मिज्ञों पर 
यह आरोप लगाया कि वतमान स्थिति उत्पन्न करने वाले राजनीतिशों के 
साथ उनका भी गहरा संबंध था | उन्होंने कहा कि “यह आम धारणा थी 
कि मुल्क की राजनीतिक दुरव्यवस्था के लिए मिज्ञों भी उतने ही जिम्मेदार 
हैं जितने दूसरे लोग | इस स्थिति को रोकना मैंने अपना कत्तंव्य समझा । 
मैंने अपना फर्ज़ समझता कि मिर्ज़ा से सम्पक स्थापित करूँ और स्थिति 
की स्पष्ट रूप से सूचना दे दूँ | इसीलिए! मैंने सोमवार को अपने तीन 
प्रतिनिधियों, जनरल आजम खाँ, बकीं ओर के० एम० शेख को मिज्ञा के 
पास भेजा । मिज्ां के इस्तीफा मिलने के बाद मिज्ञां से मेरी मुलाकात नहीं 
हुई। इस्तीफा देने के बाद सुबह ही वे क्वेटा चले गये । उनके साथ 
मेरी मुलाकात में कोई रुकावट नहीं थी, ज्ञेकिन उससे कठिनाइयाँ आा 
सकती थीं |? मिज्ञों पर किये गये उपर्युक्त आरोप से इस बात की स्पष्ट७ 
मझलक मिलती है कि जनरल इस्कन्द्र मिर्ज़ा ने अपनी इच्छा से पदत्याग 
नहीं किया बल्कि उन्हें बाध्य किया गया | 


इस सेनिक-क्रान्ति से पाकिस्तान में लोकतन्त्र सदा के लिए समाप्त हो 
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गया । आज वहाँ अधिनायक तन्त्र है। शासन की सभी शक्तियाँ आज राष्ट्र 
पति जनरल अयूब खाँ में निहित हे। पाकिस्तान की नीति तथा जनरल 
अयूब के भाषण भारत के लिए. अब विशेष महत्व रखता है। सत्तारूढ़ होने 
के बाद जनरल अयूब खाँ ने काश्मीर और नहरी पानी पर जो अपना पहला 
भाषण दिया, उसकी भारत में गहरी प्रतिक्रिया हुईं। अयूब खाँ ने अपने 
भाषण में कहा था कि काश्मीर का प्रश्न पाकिस्तान की सुरक्षा और पूरे 
अस्तित्व से संबंध रखता है और इसका समाधान शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा 
होना चाहिए।। इस संबंध में यदि हमें अन्तिम उपायों का सहारा लेना पड़ा 
तो इसकी जिम्मेदारी भारत पर होगी। नहरी पानी के प्रश्त पर आपने 
कहा कि जब तक पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक भारत 
को पानी देना चाहिए। यही नहीं, नहरों के निर्माण में होने वाले व्यय 
भी भारत को ही देना चाहिए। इन दोनों प्रश्नों को लेकर जनरल अग्रूब 
खाँ ने जिहाद के नारे की पुनरावृत्ति की हे । भारत ने इन सब नारों पर 
विशेष ध्यान नहीं दिया है लेकिन एक सैनिक अधिकारी के मुख से ऐसी 
बातें सुनकर आश्चर्य अवश्य प्रकट किया गया | भारत ने इन नारे के 
उत्तर में अपनी पुरानी नीति को पुनः दृहरराया और काश्मीर को भारत 
का ही एक अविभाज्य अंग ठहराया । भारत ने साथ ही यह भी चेतावनी 
दी है कि यदि कोई राष्ट्र काश्मीर पर आक्रमण करेगा तो यह आक्रमण 
भमारत पर समझा जायगा। भारत की इस स्पष्ट घोषणा ने जनरल 
अयूब खाँ के भाषणों में कुछ नरमी अवश्य ला दी है । फिर भी, भारत 
पहले की अपेज्ना पाकिस्तान से श्रधिक सतक हो गया है । 
बस में सेनिक-क्रान्ति 

इराक और पाकिस्तान के बाद बसा की सेनिक क्रान्ति का नम्बर 
आया । सन्‌ १६५४७ से बसी के प्रधान मन्त्री श्री नू तथा उनके दल के 
प्रधान श्री उ बास्त्रे में कुछ विषयों को लेकर मतभेद चला आ रहा था। 
यह मतभेद धीरे-धीरे उग्र होता गया | अतः श्री नू को निष्पक्ष ओर शांति- 
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पूण निर्वाचन के निमित्त ६ महीने के लिए! देश के शासन को बमों प्रधान 
मन्त्री श्री ने-विन के हाथों में सॉपनी पड़ी। श्री ने-विन ने श्री नू के 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और र८ अक्टूबर को उन्होंने विधिवत्त्‌ 
सत्ता भी अहण कर लिया | 

सत्तारूढ होने पर श्री ने-विन ने प्रतिज्ञा की कि वह श्री नू के आदेशा- 
नुसार देश में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करेंगे और निष्पक्ष निर्वा- 
चन करायेगें। ३१ अक्टूबर! ५८ को बसा के नये प्रधान मन्त्री जनरल 
ने-विन ने संसद सदस्यों के बीच प्रथम बार भाषण दिया । बर्मा की 
नीति को बताते हुए. उन्होंने कहा कि सरकार तय्स्थता ओर सभी देशों से 
मित्रता की नीति का अनुसरण जारी रखेगी | आपने कहा कि “यू नू की 
सरकार द्वारा स्थापित विदेशी नीति में मेरी सरकार कोई परिवत॑न नहीं 
करेगी ओर में किसी भी मूल्य पर संविधान और प्रजातन्त्र की रक्षा 
करूँगा ।? आपने आगे कहा कि “श्रम चुनाव में में किसी भी दल या 
कार्य की सहायता नहीं कहूँगा | में ६ माह के अन्दर चुनाव कराने का 
प्रयास करूँगा ।”? जनरल ने-विन ने अपने भाषण में बसों की वतसान 
शांति ओर व्यवस्था की दशा की तुलना सन्‌ १६४८ की स्थिति से किया 
जब सशस्त्र विद्रोहियाँ ने अपना क्षेत्र विस्तृत कर दिया था। 

श्री नेविन द्वारा नव-गटित स्थायी सरकौर में आठ मन्त्री हैं 
जिसमें सेना से एक भी व्यक्ति नहीं है | सभी मन्त्री नागरिक प्रशासन 
तथा उच्च न्यायालयों के अनुभव वृद्ध व्यक्ति हैं। 

इस प्रकार बर्मा की क्रान्ति इराक, पाकिस्तान आदि की सेनिक- 
क्रान्तियों से बिल्कुल भिन्न हे | बर्मा में प्रधान मुन्त्री ने स्वयं शांति और 
सुब्यंवस्था के निमित्त शासन की बागडोर को एक सेनापति के हाथों में 
सौंपा | इसके पूव सेना तथा प्रधान मन्त्री में कोई मतभेद न था। यही 
नहीं, बर्मा में क्रान्ति के बाद जिन आठ मन्त्रियों का मएडल बना, उसमें 
सेना का कोई व्यक्ति न था | पाकिस्तान की क्रान्ति बिल्कुल मिन्न थी। 
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पाकिस्तान में शासन तथा सेना में गहरा मतभेद था और राष्ट्रपति इस्क- 
न्द्र मिर्जा को बलपूर्वक सत्ता सौंपना पड़ा। सम्पूर्ण देश में सैनिक शासन 
छा गया । 

सूडान में सेनिक-क्रान्ति 


इराक, पाकिस्तान और बर्मा के बाद १७ नवम्बर सन्‌ १६५८ को 
सूडान (57627) में भी सैनिक-क्रान्ति हो गयी | प्रधान सेनापति जनरल 
इब्राहीम अबू के नेतृत्व में सृड्ठान की सेना ने पूर्व निश्चित योजनानुसार 
सूडान का शासन अपने हाथों में ले लिया | शासन की बागडोर को 
अपने हाथों में लेते ही जनरल अबू ने संसद तथा समी राजनीतिक दलों 
को भंग कर दिया । संविधान स्थगित कर दिया गया, समाचारपत्रों पर 
प्रतिबन्ध लग गया, सावजनिक सभाओं पर रोक लगा दिया गया तथा 
देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गयी | जनरल अबू ने 
१२ सदस्यों का एक मन्त्रिण्डल और १३ सदस्यों का एक 
क्रान्ति-परिषघद्‌ अपनी अध्यक्षता में स्थापित किया । मन्त्रिमण्डल में 
सदस्य सेता के थे जब कि क्रान्ति-परिषद्‌ में केवल सेनिक नेता ही 
रखे गये । 


क्रान्ति-परिषद्‌ में झपने निरणंय में घोषित किया कि सूडान जनता- 
न्त्रिक गणतन्त्र होगा जिसकी प्रभुसत्ता जनता के द्वाथों में निहित होगी । 
परिषद्‌ ने सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकारों को अपने हाथों में लेकर उन्हे 
अपने अध्यक्ष जनरल अबू को दे दिया। अध्यक्ष को सम्पूर्ण व्यवस्थापन, 
प्रशासन, न्यायिक और सशस्त्र सैनिक कमान के अधिकार प्राप्त रहेंगें। 
जनरल अबू ने प्रधान मन्त्री ओर सुरक्षा मन्‍्त्री का पद ग्रहण किया है 
ओर क्रान्ति-परिषद्‌ के ही ६ सैनिक नेता जिन्हें मन्त्रिमण्डल में भी रखा 
गया है, रू, सूचना, कृषि, ताजीरात, संवहन ओर राष्ट्रीय समस्याओं 
के विभाग का कार्य करेंगे। 

१६ नवम्बर को क्रान्ति के नेता जनरल इब्राह्यीम अबू ने प्रधान एवं 
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रक्ामन्त्री तथा सशस्त्र सेना की सर्वोच्च पद के लिए* शपथ ग्रहण 
किया । 


सूडान ने शीघ ही अपनी परराष्ट्र नीति भी धोषित कर दी । इस घोषणा 
के अनुसार सूडान संसार की गुयबन्दी से पृथक रहेगा लेकिन केमरून, 
साइग्रस एवं अल्जीरिया की स्वतन्त्रता का समथन करेगा | सूडान ने 
लाल चौन को भी मान्यता दे दी है ओर आशा प्रकट की है कि संयुक्त- 
अरब गणतन्त्र के साथ उसका व्यवहार अच्छा रहेगा | वह विदेशी सहा- 
यता की भी स्वागत करेगा यदि ऐसी सहायता के साथ कोई बन्धन न 
होगा । सूडान की परराष्ट्र नीति मुख्यतः देश के हित तथा मानव- 
कल्याण पर आधारित रहेगी | इस प्रकार सूडान की परराष्ट्र नीति मारत, 
संयुक्त अरब गणतन्त्र, इराक जेसे तटस्थ देशों की परराष्ट्र नीति से 
मिलती-जुलती है। ये सभी राष्ट्र युग की उलभनों में फँसना नहीं चाहते, 
ये फँसे हुए परतन्त्र देशों को मुक्त देखना चाहते हैं। ये सभी बन्धन-रेहित 
सहायता का स्वागत करते हैं | सूड़ान की परराष्ट्र नीति से इस बात की 
स्पष्ट ऋलक मिलती है कि वह भी मिश्र और संयक्त अरब गणतन्त्र की 
तरह उन्नति करना चाहता हे । 


अच्याय ८ 
उत्तरों योरप 


(२०7४८४४ ४#प४०96८) 


उत्तरी योरप में स्थित डेनमार्क, फिनलेंड, स्वीडेन और नावें देश 
अपने विचित्र ऋत परिवतनों तथा ऊषा काल के असाधारण रंग-विरंगे 
प्रकाश आदि के लिये प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक वैभव के साथ ये राज्य 
लोकतन्त्रीय शार्सन की दिशा में सबसे आगे बढ़े हुये राज्य हैं | सहकारी- 
आन्दोलन ही मुख्यतः अथ॑-व्यवस्था का आधार है। जनसंख्या कम 
होते हुए भी प्रति व्यक्ति की आय का स्तर बहुत ऊँचा है। लेकिन 
अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण युद्धोत्तर काल के रूस और 
पश्चिमी देशों की तनातनी में ये राज्य बुरी तरह फँँस गये हैं । 

द्वितीय महायुद्ध कें हिटलर डेनमाक और नावें पर चढ़ आया था। 
रूस ने फिनलेंड पर कब्जा कर लिया था। जब पश्चिमी योरपीय साम- 
रिक संगठन (नाठो) बना, तब डेनमार्क और नावें इस संगठन में 
शामिल हो गये । परिचिमी राष्ट्रों ने जब नागो राष्ट्री को परमार बमों से 
सज्ज करने तथा इन राज्यों में सामरिक अडडडे बनाने के निश्चय की 
घोषणा की तब रूस के प्रधान मन्त्री श्री बुलगानिन ने इन राज्यों को 
नायो-संघटन से पृथक रहने की चेतावनी दी। 

स्वीडेन की नीति एक तरह से गुट निरपेक्ष नीति है। फिर भी वह 
अपने बड़े पड़ोसी रूस की नीति के प्रति संशक रहता है । फिनलैण्ड 
आर रूस के संबंध भी अच्छे नहीं थे । लेकिन हाल में रूस के नेता श्री 
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बुलगानिन और श्री कुश्चेब की ज्लात्रा के बाद से दोनों देशों के सम्बन्धों 
में काफी सुधार हो गया है। 

उत्तरी योरप में विशेषकर ,डेनमार्क और नावें में मय और घुणा 
का वातावरण व्याप्त है। योरोपीय राज्य शीत-युद्ध से इतना आतंकित 
हो गये हैं कि गुट-निरपेज्ञता और समभोते के सिद्धान्त का वे गलत 
अथ लगाते हैं। सन्‌ १६५७ में प्रधान मन्त्री पं॑० नेहरू उत्तरी योरप की 
यात्रा करते हुये जब डेनमाक पहुँचे ओर वहाँ पर उन्होने भाषण दिया तो 
उस भाषण की टीका करते हुये डेनमाक के एक पत्र ने लिखा कि नेहरू जी 
का समभोते ओर सद्भाव की ओर भझुकाव का अथ साम्यवाद की ओर 
भुकाव है। इसी से प्रकट हो जाता है कि भारत और भारत की तटस्थता 
की नीति के प्रति विदेशों में कितनी गलतफहमी है। डेनमाक के प्रधान 
मन्त्री ने नेहरू जी का स्वागत करते हुये कहा था कि भारत ने पिछुले 
दस साल में जनवाद की ओर काफी प्रगति की है, जिसे नेहरू जी को यह 
कहकर ठीक करना पड़ा'कि भारत जनवादी राष्ट्र है। यही बात झमयिक 
गुटबन्दियों के भारतीय विरोध के सम्बन्ध में हे। भारत के प्रति गलत 
धारणा होने के कारण ही काश्मीर के विवाद के संबंध में इन देशों के पत्र 
आर नेता भारत के रुख के आलोचक रहे हैं । 


अध्याय € 


लाल चोन 
(१८९ (एप) 


लाल चीन का जन्म ह्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ हुआ है। द्वितीय 
महायद्ध में सक्रिय भाग लेने के कारण चीन देश की आर्थिक, राजनीतिक, 
आर सामाजिक स्थिति काफी डाँवाडोल हो गईं थी। जनता असम्तुष्ट 
थी। कम्यनिस्टों का प्रचार अधिकाधिक उग्र हो रहा था। सेना में 
असन्तोष की लहर फेल रही थी। अशान्तमय' स्थिति पर नियन्त्रण पाने 
में च्यांग-काई-शेक की सरकार असफल हो रही थी। च्यांग-काई-शेक के 
लिये पलायन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था। अतः च्यांग-काई- 
शेक को फारमोसा में शरण लेनी पड़ी। आज वह फारमोसा में बैठे 
अपने को चीन का रष्टपति कहते हैं। च्यांग की सरकार को केवल कुछ 
स्वार्थी पश्चिमी राष्ट्री ने ही मान्यता प्रदान की है। 


मुख्य चीनी भूमि पर कम्युनिस्यों का आधिपत्य है। उनकी सरकार 
शासन कर रही है। एक गणतन्त्र राज्य की. स्थापना है जिसके प्रथम 
राष्ट्रति श्री माओत्से-तुंग हैं और प्रधान मन्त्री श्री चाऊ-एन-लाई हैं। 
सन्‌ १६५४० से अब तक लाल चीन ने काफी प्रगति की है। १४ फरवरी 
सन्‌ १६५० को लाल चीन ने सोवियत रूस के साथ ३० वध के लिए 
एक सन्धि की | इस सन्धि के अनुसार यह निश्चित हुआ कि जब कभी 
जापान अथवा उसका मित्र राष्ट्र चीन पर आक्रमण करेग। तो रूस लाल 
चीन की सहायता करेगा | कम्यूनिस्थ चीन १४ मई सन्‌ १६५५ को वारसा- 
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सन्धि का भी एक सक्रिय सदस्य बन गया । लाल चीन अपने को एक 
तटस्थ राष्ट घोषित करता है, लेकिन उसका अधिक झुकाव रूस की ओर 
है ओर उसी की संरक्षता में अपने को एक सब शक्तिशाली राष्ट्र बनाने 
में सफल हुआ है । 


लाल चीन सम्बन्धी तीन प्रश्न हैं जो अन्तरराष्ट्रीय रूप धारण कर 
चुके हैं ओर जिसका समाधान करने में संयुक्त राष्ट्संघ अब तक असफल 
रहा हे--पहला, फास्मोसा, दूसरा, चीनी जल सीमा का विस्तार और 
तोसरा, चीनी प्रतिनिधित्व का प्रश्न | 


(१) फारसोसा 
कम्यूनिस्ट चीन के उदय के साथ-साथ फारमोसा-समस्या का भी जन्म 
हुआ है तथा फारमोसा की सत्ता को लेकर विश्व-शांति के अंग होने की 
कई बार आशंका हो चुकी है । 


चीन और फारमोसा का सम्बन्ध--फारमोसा का वास्तविक 
नाम तैवान है । चीन और फारमोसा का आज से नहीं, हजारों व से 
घना सम्बन्ध रहा है | सुई राजवंश (५१८ से ६१६ ई०) के काल से 
ही चीनियों का पर्यात संख्या में फास्मोसा में ज्ञाकर बसना शुरू हो 
गया था । आज भी अधिकांश निवासी फ्यूकिन और क्यांगतुंग से गये 
हुए चीनियों के ही वंशज हैं ओर वे इन्हीं दोनों प्रान्तों की भाषा बोलने 
ओर रीति-रिवाजों को मानते हैं । 

यद्यपि सन्‌ श्८७४ में जापानियों और सन्‌ श्टू८४ में फ्रान्सीसियों 
ने फारमोसा पर अधिकार करने के लिए. श्रात्रॉमण॒ किया किन्तु उन्हें 
निराशा ही हुई। सन्‌ श्यू£४ में जापानियोँ ने चीन पर आक्रमण 
किया । चीन की पराजय हुई। सन्‌ १८६७ में चीन के साथ जो सन्धि 
हुईं उसमें चीन को फारमोसा जापान के हवाले करना पड़ा । पहले त्तो 
इस द्वोप की जनता ने सन्धि भंग के लिए चीन से माँग की लेकिन जब 


श्श्द् आधुनिक अन्‍्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


चीन ने दुबलभा के कारण अपनी असमथता प्रकट की तब द्वीप की जनता 
ने जनतन्त्र की घोषणा कर विदेशी सर्म्नाज्य के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ 
कर दी जो ५० वर्ष (सन्‌ १८६५ से सन्‌ १६४५) तक चलता रहा। 

द्वितीय विश्व व्यापी युद्ध के समय जब ब्रिंगेन, अमेरिका, रूस और 
चीन मित्र राष्ट्र थे और जापान तथा जरमनी से लड़ रहे थे, मिश्र की 
राजधानी काहिरा में सन्‌ १६४३ में प्रधान मन्त्री चच्चिल, राष्ट्रपति 
रूज़वेल्ट, माशल स्टालिन और माशल च्यांग-काई-शेक में यह निश्चय 
हुआ कि जापान की पराजय के बाद फारमोसा चीन को लौदा दिया 
जायगा क्योंकि वह सदा से चीनियों का रहा है। ३ सितम्बर सन्‌ १६४५ 
को जापान ने आत्मसमपंण कर दिया जिसके फलस्वरूप फारमोसा चीन 
के अधिकार में आ गया । 

अमेरिका का हस्तक्षेप--अब तक किसी भी राष्ट्र ने फारमोसा पर 
चीन॑ के अधिकार का विरोध नहीं किया था | सन्‌ १६४६ में च्यांग-काई- 
शेक कम्यूनिस्टों से पराजित हुआ और उसने अपने सेनिककों तथा सहायकों 
के साथ फीरमोसा में शरण लिया | जब कम्यूनिस्टों ने इस द्वीप को भी 
मुक्त करना चाहा तब अमेरिका बीच में आया। कोरिया-युद्ध आरम्भ 
होने के तीसरे ही दिल्न ३० जून सन्‌ १६५० को राष्ट्रपति ट्र मन ने द्वीप 
की रक्षा के लिए ७वीं जहाजी बेड़ा तैनात कर लिया। दिसम्बर सन्‌ 
१६५४४ में अमेरिका और च्यांग में पारस्परिक सुरक्षा-सन्धि भी हुई । 

विश्व-मत--.ब्रिंटेन के प्रधान मन्त्री इडेन का कहना है कि फारमोसा 
की सत्ता विधिवत्‌ किसी को सोंपी नहीं गयी है | प्रमुख अमेरिकी विशेषज्ञ 
वाल्टर लिपमैन का कहना है कि अमेरिका ने जापान को हराया और 
इसलिए, फारमोसा पर अमेरिका का अधिकार हे। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद 
ने फरवरी सन्‌ १६५७ के भाषण में फारमोसा को चीन का एक अविच्छेग्र 
अंग माना है तथा उस पर चीन के अधिकार को न्यायोचित ठहराया है । 
प्रधान मन्‍्त्री पं० नेहरू से जब फारमोसा राज्य के बारे में पूछा गया था 
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तब उन्होंने उत्तर दिया था कि “मैं फारमोसा को एक छोटे से दीप के 
रूप में जानता हूँ । मुझे मालूम” नहीं कि फार्मोसा नाम का कोई राज्य 
भी हे | 99 
अमेरिकी चाल--ध्यांग का साथ देने में अमेरिका की एक बहुत 
बड़ी चाल है। पजीवाद और साम्यवाद का जन्म से ही एक दूसरे से 
विरोध रहा है । अमेरिका साम्यवाद की प्रगति की रोकना चाहता है । वह 
जानता है कि रूस की सहायता से कम्यूनिस्टों ने चीन पर विजय पायी 
है । च्यांग-काई-शेक अमेरिका के हाथों का कठपुतली है । वह च्यांग का 
पक्ष लेकर सुदूर उत्तर पूर्वी देशों में हस्तक्षेप कर सकता है। अमर 
फारमोसा च्यांग के हाथों से निकल गया तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कम्यूनिस्टों 
का बोलबाला हो जायगा ओर अमेरिका को हस्तक्षेप करने का अवसर न 
मिलेगा । दूसरी बात यह भी है कि यदि भविष्य में, चीन या रूस से 
युद्ध छिड़ा तो फास्मोसा उनके लिए एक अच्छे सेनिक आधोर का 
काम करेगा | 

वतमान स्थिति--फारमोसा को लेकर स्थिति जितनी ग्न्‍रभीर पहले 
थी, उतनी अब भी है। च्यांग अब भी फारमोसा में है। अमेरिकी सेना 
अब भी उसकी सहायता के लिए! तैनात है | अब भी संयक्त राष्ट्र संघ में 
फारमोसा का प्रतिनिधि सम्पूण चीन का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय 
रक्षामन्त्री श्री बी० के० कृष्ण मेनन ने फारमोसा के प्रश्न को सुलभाने 
में विशेष दिलचस्पी लिया है । 

२६ सितम्बर ?५ट८े को टेलीविज्ञन पर एक साक्षात्कार कार्यक्रम में 
श्री बी० के० कृष्ण मेनन ने पूर्वी एशिया पर प्रकाश डालते हुए फारमोसा 
के प्रश्न के समाधान के निमित्त ३ शर्ते उपस्थित कीं। पहला, पश्चिमी 
राष्ट्र तथा च्यांग सरकार बलपूर्वक नहीं वरन्‌ शान्तिपूर्वक निबटाने की 
प्रतिज्ञा करे | दूसरा, उभयपतक्ष यह स्वीकार करे कि यह ग्रश्न फास्मोसा का 
नहीं बल्कि “चीनी जलतक्षेत्र” का है | तीसरा, जनरल च्यांग-काई-शेक को 
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समकाया जाय कि युद्ध प्रयास से तनाव घटने की अपेक्षा बढ़ेगी । 


यद्यपि विश्व के अ्रधिकांश राष्ट्रों विशेषतः मारत और रूस के प्रयत्न 
करने पर भी संयुक्त राष्ट्रसंघ में कम्यूनिस्ट चीन को स्थान नहीं मिल पाया 
है, पश्चिमी राष्ट्र मुख्यतः अमेरिका के विरोध के कारण संयुक्त राष्ट्रसंध 
चीन को स्थान देने की समस्या को सुलझा नहीं पा रहा है । अमेरिका 
जानता है कि संयुक्त राष्ट्संघ में चीन को स्थान मिल जाने से फारमोसा 
के चीन में विलय होने में देर न लगेगी ओर पूर्वी राष्ट्रों की शक्ति में 
अत्यधिक वृद्धि हो जायगी। राष्ट्रसंघ में चीन जेसे प्रगतिशील एवं 
विशाल देश का प्रतिनिधित्व न होना संघ की एक कमजोरी सिद्ध होती 
है । प्रत्येक विवेकशील राष्ट्‌ को मद्यंध नीति का परित्याग कर ४० करोड़ 
जनता की प्रतिनिधित्व के लिए सतत्‌ प्रयत्न करना चाहिये अन्यथा राष्ट्‌ 
संघ जैसी संस्था का न होना ही उचित हे । 


(२) चीनी जलसीमा का विस्तार 

चीन द्वारा जलसीमा के विस्तार की धोषणा ने एक दूसरी समस्या 
पैदा कर दी है। ४ सितम्बर ५८ को चीनी सरकार ने घोषणा की कि वह 
अपनी क्षेत्रीय. जलसीमा ( सामुद्रिक ) १२ मील तक बढ़ा रही है । चीन 
ने यह भी घोषणा की कि बिना अनुमति के कोई भी विदेशी जहाज चीनी 
जलसीमा में न घुसे । 

जलसीमा विस्तार की घोषणा के अन्तगंत च्यांग अधिकृत केमाय, 
मात्यू , फास्मोसा और पेरकाडोस के द्वीप चीनी “जलसीमा में आ जाते 
हैं। वास्तव में ये द्वीप मुख्य चीन के ही अंग हैं। पहले ये द्वीप जापान 
के अधीन थे लेकिन द्वितीय' महायुद्ध के पश्चात्‌ ये द्वीप चीन के अधीन 
हो गये | अतः अमेरिका का यह कहना कि फारमोसा और पेस्काडोर्स 
कभी भी चीन के अधिकार में नही रहा है, गलत है । 

चीनी घोषणा की प्रतिक्रिया सबसे अधिक च्यांग के मुख्य समथक 
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और शुभचिन्तक राष्ट अमेरिका में हुई | अमेरिकी राष्ट्रपति आइसन- 
हावर को यह चेतावनी देने मेंश्जरा भी हिचक नहीं आयी किं-- यदि 
फारमोसा-की रक्षा के लिए आवश्यक समझा गया तो तद के निकटवर्ती 
कोमिंतांग अधिकृत टापुओं के रक्षार्थ अमेरिका सशस्त्र सेनाओं को लगा 
देने में हिचकेंगे नहीं।” ब्रिटेन वास्तविकता से परिचित है लेकिन वह 
अमेरिका के विरुद्ध जाना नहीं चाहता था । अतः उसने अपनी प्रतिक्रिया 
व्यक्त न की। भारत का दृष्यिकोण तो पहले से ही बताया जा चुका है। 
भारत केमाय, मात्सू और पेस्काडोर्स को ही नहीं, बल्कि फारमोसा को 
भी चीन का अंग समझता है। विश्वमत को चीन के पक्त में पाकर अमे- 
रिंका को अपने दृष्टिकोण को नरस करना पड़ा । इतना होते हुए भी 


पक 


अमेरिका ने चीनी जलविस्तार को स्वीकार नहीं किया है। 


चीन की इस घोषणा के बाद से ही केमाय ओर गाल्तू मुक्त करने के 
निमित्त चीनी भूमि से गोलाबारी आरम्म हो गयी। एक दिन में हजारों 
की संख्या में गोला बरसने लगे। इनकी रक्ञार्थ जापान स्थित सातवाँ 
अमेरिका बेड़ा में फारमोसा की ओर प्रस्थान कर दिया | अमेरिकी युद्धक- 
विमान चीनी जल सीमा के अन्दर भँडराने लगे। अमेरिकी विमान के 
देख-रेख में केसायं ओर सात्सू को रसद पहुँचायी जाने लगी। कम्यूनिस्ट 
चीन ने अमेरिका पर चीनी जल सीमा भद्ञ करने का आरोप लगाया | 
उसने पचास से अधिक कड़ी चेतावनी दी । स्थिति अति गंभीर हो गयी 
लेकिन तठस्थ देशों विशेषतया भारतीय रक्षामन्त्री श्री बी० के० कृष्ण 
मेनन के हस्तक्षेप से संकट कुछु समय के लिए! दल गया है । 


(३) चीनी अतिनिधित्व का अ्रश्न 
लाल चीन की स्थापना के लगभग ६ वर्ष हो रहे हैं ओर पिछले चार- 


| #0५- ही. ## 


पाँच वर्षों से उनके प्रतिनिधित्व की समस्या संयुक्त राष्ट संघ के सामने चली 
आ रही है । लेकिन अब तक राष्ट्र संघ कोई निश्चित कदम नहीं ले पा रहा 
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है। लाल चीन की मान्यता लगभग सभी राष्ट्रों ने दे दी है। केवल 
अमेरिका अपने स्वार्थों के कारण मान्यतः नहीं दे रहा है | इस ओर भारत 
का प्रयत्न सदा प्रसंशनीय' रहेगा | प्रत्येक वष्च मारत चीन के प्रतिनिधित्व 
की समस्या को राष्ट्रसंघ के सामने लाता है लेकिन अमेरिका तथा उसके 
समथक राष्ट्री के विरोध के कारण असफल रहता है । 

किततरे आश्चर्य की बात हे कि राष्ट्रसंघ जो अपने को एक प्रति- 
निधि संस्था कहता है, चीन जैसे राष्ट्र को अभी तक सदस्य बनने के 
अधिकार से वंचित रखा हे | जहाँ थाना जैसे छोटे राज्य का प्रतिनिधि है, 
वहाँ लाल चीन जेसे विशाल राष्ट्र का, जिसकी जनसंख्या विश्व के राष्ट्र 
में सबसे अधिक है; कोई प्रतिनिधि ही नहीं है । ऐसे तो कहने के लिए 
संघ में चीन का प्रतिनिधित्व है। लेकिन यह प्रतिनिधि मुख्य चीन का 
नहीं है एक टापू का है जो फारमोसा कहलाता है ओर जिस पर अमेरिका 
का समथक च्यांग-काई-शेक का शासन है । यह फारमोसा भी कोई स्वतन्त् 
टापू नहीं है | यह मुख्य चीन का ही एक अ्रविभाज्य श्रंग हे जिस पर 
माश्रोत्से तुंग का शासन है | 

कम्यूनिस्ट चीन का संसार के अधिकांश राष्ट्री के साथ राजनीतिक 
सम्बन्ध है | बहुत से राष्ट्रे के साथ चीन का व्यापारिक सम्बन्ध भी स्था- 
पित है । अमेरिका ने न॑ तो मान्यता ही दो है और न व्यापारिक सम्बन्ध 
ही रखा हे। 

गत वर्षों की भाँति सन्‌ १६४८ में भी भारत ने चीन के प्रतिनि- 
घित्व की समस्या को उठाया | संचालन-समिति* की सूची में चीनी- 
समस्या को लिए' भी रखा ठ़या | अ्रन्य वर्षों की तरह गतवष भी अमेरिका 
इस प्रश्न के लिए मुख्य रोड़ा बना। भारत ने प्रस्ताव रखा था कि समिति 
का यह “अनिवाय कत्तेव्य है कि वह इस विषय पर बहस करे । यदि 
वह ऐसा नहीं करती तो महा समिति के नियम का उल्लंघन करने के 
आरोप से मुक्त नहीं हो सकती |”? भारतीय प्रस्ताव के विरोध में अमे- 
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परिका ने दूसरा प्रस्ताव रखा जिसमें यह कहा गया कि कोमिंतांग चीन को 
डटाकर राष्ट्र संघ में लाल चीन * के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया 
जा सकता। १६ सितम्बर ५८ को संचालन समिति ने भारतीय ग्स्ताव 
को अस्वीकृत कर दिया । भारत का प्रस्ताव केवल ४ मतों से गिर गया । 
एशियाई राष्ट्रों में जापान, पाकिस्तान फारमोसा और ने भारतीय प्रस्ताव 
'के विरुद्ध मत दिया। 

२३ सितम्बर ”५८ को राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में संचालन- 
समिति के उस सिफारिश पर जिसमें कहा गया था कि चीनी प्रतिनिधित्व 
के प्रश्न को वर्तमान अधिवेशन में रखा जाय, पुनः बहस शुरू हुई। 
अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्री ने संचालन समिति के प्रस्ताव का 
समथन किया | मतदान में भारत का प्रस्ताव फिर गिर गया। गत वर्ष 
के मतदान की विशेषता यह रही कि लेटिन अमेरिका,के किसी भी राष्ट्र 
के प्रतिनिधि ने चीनी वाद-विवाद में भाग नहीं लिया। 


कम्यूनिस्ट चीन को प्रतिनिधित्व न देकर राष्ट्रसंघ ने एक भारी भूल 
की है। एक राष्ट्र के स्वार्थों के लिए. ४० करोड़ जनता के “प्रतिनिधित्व 
को टाला जाय, उचित नहीं जान पड़ता | कम्बोडिया “के प्रधान मनन्‍्त्री 
श्री नरोत्तम सिंहानूक के मतानुसार “लाल चीन को संघ में न लेना 
सभी तनावों की जड़ है ।” संयुक्त राष्ट्रसंच की महासमिति में विश्व- 
समस्या पर बोलते हुए. श्री नरोत्तम सिंहानूक ने २४ सितम्बर ?श्८ को 
कहा था--“यह देखकर खेद हुआ कि लाल्ल चीनी प्रतिनिधित्व की 
गंभीर समस्या पुनः" अवरुद्ध रखी गयी। विश्व गुों में बैंट गया है 
और दलबन्दी द्वारा मतदान की व्यवस्था ज्लल रही है । हम सत्य को 
किसी की बपौती नहीं मानते। अंशतः सत्य समी राष्ट्री के साथ है।. 
यहाँ के भाषणों से प्रकद हुआ कि महान राष्ट्र एक दूसरे को आक्रामक 
सममते हैं। अच्छा हो, एक निष्पक्ष समित बना दी जाय जो न्याय 
को दृष्टि में रख उनके स्वार्थों की देखभाल करती रहे । सच्चे अहस्तक्षेप 
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की नीति से कम हो ओर विवादों की जाँच एवं नियन्त्रण संघ के हाथ 
में रहे | लाल चीन को संघ के बाहर रखना ही भंणगड़ों की जड़ हे | 
पश्चिम में भी उसी कारण तनाव फेला है।” 


१५ जनवरी सन्‌ १६५६ को संयुक्त राष्ट्रसंघ के अध्यक्ष लेबनान 
के डाक्टर चाल्से मलिक ने यह भविष्यवाणी की कि लाल चीन को 
अरब शीघ्र ही राष्ट्संघ में स्थान मिल जायगा । आपके कथनानुसार “एक- 
वर्ष तक अमेरिका राष्ट्संप्र में कम्यूनिस्ट चीन का विरोध कर सकता है 
किन्तु धीरे-धीरे इस प्रश्न पर अमेरिका को कम समथन मिल रहे हैं। अब 
वह समय समीप आ रहा जब इस प्रश्न पर अमेरिका पराजित होगा ।” 

आशा है श्री मलिक की भविष्यवाणी सत्य होगी ओर कम्यूनिस्ट 
चीन राष्ट्रसंथ का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन जायगा। 


अध्याय १० 


भारत ओर पाकिस्तान 


( ॥7079 27० ?&ट5:97 ) 
भारत 


ऋषियों ओर महात्माओं की इस पुण्य भूमि में दीधंकालीन परतन्त्रता 
के पश्चात्‌ १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को स्वतंत्रता के दीप जगमगा उठे । 
भारतवर्ष स्वतंत्र अवश्य हुआ, लेकिन खंडित और विभाज्य रूप में | 
विदेशी कुचक्र के फलस्वरूप भारतवष में एक भाग को स्वतंत्र राष्ट्‌ का 
रूप देना पड़ा जो “पाकिस्तान” कहलाया | फिर भी मारत ने प्रतति की 
ओर तत्परता दिखलाई। तीन वष के कठोर परिश्रम के बाद भारत का 
नया संविधान भी तैयार हो गया जो २६ जनवरी सन्‌ १६४५० से सम्पूर्ण 
देश पर कार्यान्वित है। यह एक बृहत संविधान है। इसमें विश्व के 
प्रमुख संविधानों की राँकी मिलती हे। यह, विश्व का सबसे बड़ा 
संविधान है | 

भारत एक धर्म निरपेज्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जो संविधान की 
प्रस्तावना से ही स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तावना में लिखा है--“हम भारत 
के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने 
के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक ओर राज- 
मैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म ओर उपासना की स्वतंत्रता 
ग्रतिष्या और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में 
व्यक्ति की गरिमा ओर राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्घुता 
बढ़ाने के लिए. हठ संकल्प होकर अपनी इस संविधान समा में आज 


१२६ आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


तारीख २६ नवम्बर १६४६ ई० ( मिति मार्गशीष शुल्का सप्तमी संवत 
२००६ विक्रमी ) को राष्ट्र द्वारा इस सीविधान को अनज्ञीकृत, अधिनिय- 
मित और आर्मन्वित करते हैं |”? विश्व में जहाँ अनेक राजनीतिक उथल- 
“पुथल हुए' हैं, सेनिक क्रांन्तियाँ हुई हैं, भारत का लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
अपने उत्तरदायित्व को निर्भयतापूर्वक निभा रहा है। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने आशातीत उन्नति की है। इस 
उन्नति को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं--सामाजिक, ओद्योगिक और 
परराष्ट नीति सम्बन्धी । 

सामाजिक उन्नति 

भारतीय गणराज्य' की एक महान विशेषता यह है कि वह धर्म निरपेत्ष 
है । जहाँ पाकिस्तान अपने को एक इस्लाम देश घोषित करता हे ओर 
इस्लामी राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है, वहाँ भारत अपने 
को एफ धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित करता है और संसार के समभी राष्ट्र 
की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। इस भूमि पर पूरी धामिक स्वतंत्रता 
है । धर्म के नाम पर कोई अत्याचार नहीं होता । धर्म, जाति, वर्ण और 
सम्प्रदाय के लोगों को समान समभा जाता है तथा उन्हें समान अधिकार 
भी प्राप्त हैं । संविधान में. अल्प संख्यको के हितों की पूरी रक्षा की गई 
है । भारत की धर्म-निरपेज्ष नीति की राष्ट्रसंघ में भी काफी प्रशंसा हुई 
है । ११ जनवरी ४८ को राष्ट्संघ की उपसमिति में बोलते हुए, ब्रिटिश 
प्रतिनिधि श्री रिचाडे हिसाक्स ने कहा हे--“भारत में विश्व के दो प्रमुख 
नेताओ--महात्मा गांधी तथा नेहरू जी ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 
अस्पृश्यता निवारण के मामले में साहस के साथ क्रान्ति की। इन्होंने 
अल्प संख्यकों के प्रति भी सराहनीय नीति अपनायी । विशेषरूप से नेहरू 
जी ने गत १० वर्षों में धामिक अल्प संख्यकों के प्रति भेदभाव के विरुद्ध 
कानून बनवाये हैं।” चिली के प्रतिनिधि ने कहा--“हाल में मैं भारत 
गया था। मैंने ऐसा अनुमान किया कि प्रधान मन्त्री नेहरू तथा भारतीय 
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संसद ने अल्प संख्यकों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाने में उल्लेख- 
नीय कार्य किया है |” 

देश की जनसंख्या का एक भाग जो 'हरिजन? कहलाती है अब तक 
निरत्षरता और अज्ञानता का शिकार बना हुआ था | यह वर्ग सभी” 
अधिकारों से वंचित था | मारत ने अपने इस दलित वर्ग को काफी ऊँचा 
उठाया है, उन्हें अधिकार दिये हैं, सम्पन्न बनाया हे तथा ज्ञान के प्रकाश 
को फेलाया है| 

रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के निमित्त खेती के आधुनिकतम 
साधनों के प्रयोग पर जोर दिया गया है ओर दिया जा रहा है । खेती के 
लिए' सभी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं | कपड़े के विषय में स्वाव- 
लम्बन होने तथा बेकारी दूर करने के लिए. खादी-आन्दोलन तथा चर्खा- 
कताई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 

इन सब के अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में मी काफी उन्नति हुई हे ओर 
हो रही है | निःशुल्क बाल-शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अनेक 
पाठशालायें खोली जा रही हैं । 


औद्योगिक उन्नति 


भारत ने अपना औद्योगिक विकास ऐसे समय में आरम्भ किया जब 
योरप और एशिया के अधिकांश राष्ट्र अपने विकास की चर्मसीमा पर 
पहुँच गये हैं। अतः भारत का इन राष्ट्रों से सहायता लेना स्वाभाविक 
है। भारत ने अपने बहुमुखी विकास के लिये पंच-वर्षीय योजनाओं 
का सहारा लिया है। “इन योजनाओं को सफलीभूत बनाने के लिये 
पर्याप्त घन की आवश्यकता पड़ी है | मारत की माँग पर विदेशी राष्ट्र 
ने अपनी स्थिति के अनुकूल सहायता प्रदान की है और कर रहे हैं। 
सहायता देने वाले राष्ट्रों में इंग्लेएड, अमेरिका, कनाडा, रूस, जर्मनी, 
बा स्वीडेन, चेकोस्लोवाकिया, जापान आदि विशेष उल्लेख- 
नीय हैं। 
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भारतीय औद्योगिक विकास में सबसे अधिक पजी ब्रिंग्न की लगी 
हे। इस पँजी का आगमन विशेषतया “सन्‌ १६५४ के बाद हुआ | यह 
पँजी दो रूप में लगी हुई है। पहला, उद्योगपतियों के सामे में लगी है ओर 
“ दूसरा, ब्रिटेन ने अपने ही कारखाने मारत में खोल दिये हैं। जिन चीजों 
के लिये ब्रिटेन के साथ भारत का समझौता हुआ है वे इस प्रकार हैं-- 
'सायकिल, मोटर सायकिल, दे क्टर, लारी, मोटरकार, रासायनिक पदार्थ, 
ओोषधि, मशीनें तथा उनके पुर्जे, रेडियो, विद्युतवन्त्र, इस्पात के बने 
सामान आदि । 
जेसा कहा जा चुका है, ब्रिटेन ने अपने कई कारखाने ओर कम्पनियाँ 
भारत में खोले हैं | इस प्रकार की एक कम्पनी ( ॥गतांधा 566] 
४0775 (४078777८४०४ (00. 7,/6. ) दुर्गापुर में खुली है जो 
एक इस्पात कारखाना खोलने में लगी हुई है जिसका वार्षिक उत्पादन 
१० लाख टन होगा । ब्रिटिश सहयोग से खुलने वाला दूसरा महत्वपूर्ण 
कारखाना “भारी विद्युतयन्त्र कारखाना” है जिसका निर्माण भोपाल में 
हो रहा है। यह कारखाना १६६० तक तैयार हो जायगा । इसके 
अतिरिक्त ब्रियेन की कई कम्पनियाँ भारतीय कम्पनियों को प्राविधिक 
सहायता दे रही हैं, जेसे कि ब्रिगेन का “स्टैएड्ड टेलीफोन्स एण्ड केबुल्स 
लिमिटेड कम्पनी, ओर “ओणेमेटिक टेलीफोन एण्ड इलेंक्टिक कम्पनीः 
बंगाल स्थित “हिन्दुस्तान केबुल्स लिमिटेड” ओर बंगलोर स्थित “इन्डियन 
वेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड” को क्रमशः प्राविधिक सहायता प्रदान कर 
रहे हैं। 
भारत को अमेरिका से जो सहायता मिल रही है बह 'प्राविधिक 
सहकारिता मिशन? ( टी० सी० एम० ) के अन्तर्गत प्राप्त हो रही हे। अब 
तक भारत को अमेरिका से भारी मात्रा में रेल-इंजन, मालगाड़ी के डब्बे, 
इस्पात आदि मिल चुके हैं। अग्रेल १६५८ में मारत और अमेरिका के 
बीच एक समभोता हुआ है जिसके अनुसार अमेरिका स्वास्थ, शिक्षा, 
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कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन से संबंधित अनेक योजनाओं में सहायता 
प्रदान करेगा । 

कनाडा ने गेहूँ देकर भारत की सहायता की है। इसके अतिरिक्त 
भारी संख्या में भारतीय कनाडा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 

पश्चिमी जर्मनी की सहायता से रूरकेला में इस्पात का एक बड़ा 
कारखाना खोला गया है। यह भी १० लाख टन वार्षिक क्षमता का 
इस्पात कारखाना है। जर्मनी की एम० ए'० एन० संस्था ने हिन्दुस्तान 
एयरक्राफ्ट लिमिय्ड से रेलवे डब्बे बनाने के लिए. समझ्ोता किया है। 
यह संस्था मेरिन इंजिन की भी पूर्ति कर रहा है। इसके अतिरिक्त नई 
दिल्‍ली के पास ओखला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सरकार 
एक प्रोणों टाइप फेक्टरी खोलने जा रही हे । 


भारत को रूस की सहायता भी कम नहीं मिली"है | मध्य प्रदेश में 
मिलाई नामक स्थान पर सोवियत संघ एक इस्पात का कारखाना खोलने 
जा रहा हे, जहाँ कच्चे लोहे का उत्पादन होगा | रूस ने मारत को ५० 
करोड़ रूबल का एक ऋण भी प्रदान किया है जो लिगनाइ% योजना में 
खच किया जायगा। यही नहीं, सोवियत संघ ने बिहार के राँची नामक 
स्थान पर भारी मशीन बनाने का और इलाहाबाद के पास नैनी नामक 
स्थान पर यन्त्रों में प्रयोग होने वाले शीशे के निर्माण का एक कारखाना 
खोलने का निश्चय किया है। पग्राविधिक शिक्षा क्षेत्र में मी रूस ने काफी 
सहायता दी है। हजारों भारतीय सोवियत संघ में प्रशिक्षण प्राप्त कर 
रहे हैं | द्सिम्बर ५८९ में रत और भारत के बीच एक समभौता हुआ 
जिसके अनुसार रूस सरकार ३६ लाख रुपये मूल्य के प्राविधिक शिक्षण 
उपकरण भारत को देगी ओर ५० भारतीय इंजीनियरों को रूस में 
ग्रशिक्षित करेगी | इस सममोते के अनुसार रूस प्राध्यापक ओर अध्यापक 
भी भारतीय संस्थानों में अध्यापन कार्य के लिये भेजेगा । 

आऑस्ट लिया से भी भारत को कम सहायता नहीं मिली हे। 

फा०--६ 
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आऑस्टे लिया ने भी काफी मात्रा में गेहँ, आटा, छोटी लाइन के माल- 
डब्बे, डिज्ेल रेल के इंजन आदि दिया है| भारतीय आकाशवाणी को 
आ्ॉस्टे लिया से द्वान्समीटर तथा अन्य रेडियो यन्त्र प्राप्त हुए हैं। 

इसी प्रकार श्रास्ट्रिया ने वाष्पचालित इंजन, डब्बे, टे क्टर, क्रेन आदि 
से भारत की सहायता की है। फ्रान्स ने , इलेक्टोनिक फेक्टरी की स्थापना 
में योग दिया है। न्यूज़ीलेएड ने आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट! 
ओर दिल्ली की दुग्धपूर्ति योजना को आथिक सहायता दी है। नावें 
ने भारतीय मत्स्य-योजना को सहायता प्रदान की है। जनवरी 'भ८ 
में भारत तथा चेकोसलोवाकिया के बीच एक ढलाई-कारखाना खोलने 
पर सममोता हुआ है | 

रूस, पूर्वी जमनी और पोलेण्ड से भारत का एक व्यापार समभौता' 
दिसम्बर ५८ में सम्पन्न हुआ । उक्त देशों के बीच व्यापार को अतिप्रिय- 
राष्ट्र क्वा व्यवहार प्राप्त होगा । उमय देशों से मारत आने वाले और 
भारत से उन देशों को जाने वाले माल का इस प्रकार व्यौरा होगा :-- 

आयाढ (रूस से)--ओऔद्योगिक यन्त्र और साधन कच्चा माल, 
कोयला, खानों के यन्त्र, सिंचाई योजना की चीजें, मशीन, पुर्जे 
आर आओऔजार, तैलीय उत्पादन, फिल्‍म आदि। 

निर्यात (भारत से)--चाय मसालें, खाल, चमड़ा, ऊन, तम्बाकू, 
सब्जी, मिट्टी का तेल, जूट के तैयार सामान, बोरे, जूते, ऊनी कपड़े, 
नारियल की जय के सामान, दस्तकारी के सामान, फिल्‍म आदि । 

आयत (पूर्वा जर्मनी से)--मसशीन, पुर्जे, -नाप-तौल के यन्त्र, 
सूती वल्न की मशीनें आदि.। 

निर्यात (भारत से)--चाय, कहवा, सूती बस्तर, चमड़ा, उद्योग के 
निर्माण ओर जनोपयोग सम्बन्धी वस्तुयें आदि | 

आयात (पोलेण्ड से)--मशीज्त, पुर्जों, बिजली के यन्त्र, लोहे के 
सामान, कोयला, खान-यज्त्र, इस्पात, रासायनिक खाद आदि | 
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नर्यात (भारत से)--खनिज लोह, चाय, मिर्च, खाल, चमड़ा, 
बोरे, जूते और नारियल* की जग के सामान, अश्रक 
आदि । 

इस समभोते में इन देशों तथा भारत के व्यापार निगर्मों के बीच 
सम्बन्ध ओर व्यापार पुष्ट करने की भी व्यवस्था है । 

जनवरी ?घ८ में जापान जर्मन जनतांजिक गणतंत्र ओर चेकोस्लो- 
वाकिया का भारत के साथ एक समभझोता हुआ जिसके अनुसार उक्त 
र ट्री ने मारत को बुनाई यन्त्र, परिष्कार यन्त्र, तागा खींचने का यन्त्र, 
रदी रुई कातने का यन्त्र आदि देना स्वीकार किया हे । 

इस प्रकार मारत विश्व के प्रगतिशील तथा उन्नत राष्ट्रों से सहायता 
लेकर अपने ओद्योगिक प्रगति में लगा हुआ है| यह भारत की तटस्थ 
नीति की प्रसंशनीय विजय हे | 

परराष्ट्र नीति 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से एक स्वतंत्र एवं शान्तिमय नीति अपना 
कर भारत ने विदेशों में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त किया है । इस प्रकार 
उसकी परराष्ट्र नीति बहुत सफल रही है । 

“मारत का विश्व के समी लोगों पर काफी "प्रमाव पड़ा है। आज 
यदि कोई व्यक्ति विश्व के किसी भी भाग में चला जाय तो वह शान्ति 
के साथ भारत का नाम जुड़ा हुआ अवश्य पायेगा?-.- (नेहरू) 

भारत की परराष्ट्र नीति के आधारभूत सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण 
हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने समय-समय पर किया है । 
२१ दिसम्बर ?भ८् को अपने एक भाषण में श्री नेहरू ने कहा है--हम 
युद्ध से विरत रहने के लिए! कृत संकल्प हैं | हमारे देश की ऐसी परम्परा 
रही है जिससे यह सहिष्णु हो सका ओर स्वयं हो ओर दूसरों को रहने 
देने की नीति अपनायी | इसी से हम सहअस्तित्व तथा पंचशील की बात 
करते हैं | इसी से हम आसानी से इनका अनुसरण करते है। दूसरों के 
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लिए यह इतना सरल नहीं । युद्धों से भी जो सफलता नहीं मिलती वह 
शान्तिपूर्ण उपायों से मिल सकती है ।”*उक्त माषण से भारतीय परराष्टर- 
नीति के चार मुख्य सिद्धान्तों का प्रकदीकरण हो जाता है--(१) भारत 
किसी भी प्रकार के युद्ध से दूर रहना चाहता है, (२) भारत साम्राज्यवाद 
ओर उपनिवेशवाद का विरोधी है, (३) सहअस्तित्व ओर पंचशील 
का कट्टर समर्थक है और (४) शात्तिपूर्ण उपायों का अवलम्बन 
करता है । ह 

इसके अतिरिक्त भारत ने जिन उद्देश्यों की पूति पर जोर दिया हे, वह 
इस प्रकार हे--(१) भारत शक्ति-गुट से एथक रहकर अन्तरराष्ट्रीय- 
समस्याओं पर अपनी नीति का पालन करेगा, शक्ति-गुर्यों द्वारा संचालित 
विश्व-सम्मेलनों का निर्णय मानने के लिए भारत बाध्य न होगा, (३) 
भारत सभी राष्ट्री के साथ मित्रता का सम्बन्ध रखेगा, (४) भारत संयृक्त 
राष्ट्संघ, उसके घोषणापत्र तथा उसके द्वारा संयोजित एवं संचालित 
सभी सम्मेलनों, समितियों ओर योजनाओं के प्रति आस्था तथा सम्मान 
रखते हुए पूर्ण समथन करेगा और समी महत्त्वपूर्ण और न्यायपूर्ण कार्यों 
में सहयोग देगा, (५४) भारत राष्ट्रमएडल का सदस्य रहकर उसके कार्यों 
में सहयोग प्रदान करेगा | 

भारतीय सविधान में घोषणा की गयी है कि भारत अन्तरराष्ट्रीय- 
शान्ति एवं सुरक्षा तथा राष्ट्री के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्त करता रहेगा। वह अन्तरराष्ट्रीय समभोते 
एवं सम्मेलनों का सम्मान करेगा तथा अन्‍्तरराष्ट्रीय झूगड़ों को पंच 
द्वारा निर्णय कराने के कार्य को प्रोत्साहन देगा | 

कुछ आलोचको ने भारत की परराष्ट्र नीति को 'नेहरू-नीति? कहा 
है, यह ठीक नहीं हे। प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने इसे गलत कहा है। 
उन्होंने स्वयं कह है कि “मैंने तो उस नीति को केवल मुखर किया है, 
मैं उसका जन्मदाता नहीं हूँ । भारत की परराष्ट्र नीति अर्थात्‌ तब्स्थता 
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की नीति भारत की परिस्थितियों, भारत के प्राचीन दशन, 'भारत के कुल 
मानसिक दृष्टिकोण, भारतीय स्वातन्त्र-संग्राम के समय प्राप्त अनुभव तथा 
आज की परिस्थितियों में निहित है ।” 
युद्ध और भारत 

गौतम की जन्मभूमि भारत सदा से एक शान्तिप्रिय राष्ट्र रहा हैं, 
शान्ति चाहता रहा है और शान्ति का समथन करता रहा है। वह युद्ध 
से यथासम्मव दूर रहना चाहता है | इसका तालय॑ यह नहीं है कि वह 
कमजोर है । विश्व के किसी भी भाग में यदि युद्ध छिड़ा तो उसका प्रमाव 
भारत पर अवश्य पड़ेगा। भारत युद्ध की अपेक्षा शान्ति पर श्रधिक 
जोर देता है ओर समस्याओं का निराकरण युद्ध के माध्यम से नहीं बल्कि 
शान्ति के माध्यम से करना चाहता है। 

पहले और आज के युद्ध में बहुत अन्तर है | नेहरू जी के शब्दों 
में “पहले युद्ध का अर्थ राज्य बढ़ाना, दौलत बढ़ाना और यश बढ़ाना 
होता था, लेकिन ञाज युद्ध से ये सब लाभ नहीं होते |” आज का युग 
पारमाणुविक युग है । इस युग में जो भी युद्ध होगा, चाहे छोटा या बड़ा, 
वह पारमाणविक युद्ध होगा और उसमें पारमाणविक अरस्त्रों का प्रयोग 
होगा । नेहरू जी के इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं कि “यदि युद्ध छिड़ा 
तो इससे केवल सम्पूण सम्यता का ही विनाश नहीं होगा, बल्कि पूरी 
मानवता नष्य हो जायगी ।?? 

इस प्रकार के युद्ध से भी खतरनाक कूटनीतिक युद्ध है। कूटनीतिक 
युद्ध को दूसरे शब्दों में 'शीत-युद्ध भी कह सकते हैं। आजकल विश्व के 
प्रमुख लोग कूटनीतिक युद्ध में अपने मस्तिष्क को परेशान किये हुए हैं । 
इस युद्ध से राष्ट्रों में भय, क्रोध, घुणा उत्पन्न होता है ओर लोगों को युद्ध 
के कगार पर रखता है। यह मय, क्रोध ओर घ॒ुणा किसी भी व्यक्ति अथवा 
राष्ट्र के लिए, लाभप्रद नहीं है । भारत इस युद्ध का भी विरोध करता है 
ओर इससे दूर रहना चाहता हे । 
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भारत और साम्राज्यवाद तुथा उपनिवेशवाद 


भारत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग-भेद नीति का क्र 
चिरोधी है। हमारी इस नीति का विकास अपने कठु अनुभव के फलस्वरूप 
हुआ है | हम भारतीय भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकार रह चुके हैं 
ओर भयानक कष्ट एवं मानसिक पीड़ा का अनुभव कर चुके हैं। हम 
भलीमाँति जानते हैं कि साम्राज्यवादी राष्ट्र अपने परतन्त्र देशों एवं 
उपनिवेशों का शोषण किस प्रकार करते हैं। यही कारण है कि भारत 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता है। नेहरू जी ने स्वय॑ 
कहा हे--“संसार में स्थायी शान्ति तभी स्थापित हो सकती है, जब विश्व 
के समस्त राष्ट्र स्वृतन्त्र हो जायेँ एवं समी प्राणियों को स्वतन्त्रता एवं 
सुरक्षा प्राप्त हो ।? 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अनेक राष्ट्र स्वतन्त्र हुए, अनेक 
क्रान्तियाँ हुई और अनेक उपनिवेशों का तहस-नहस हुआ । इन सभी 
पधव्नाओं में भारत ने शान्ति का समथन किया है, स्वतन्त्रता की माँग 
का पक्ष लिया है और उपनिवेशों की समाप्ति पर जोर दिया है । 
हिन्देशिया के स्वतन्त्रता संघर्ष का भारत ने समर्थन किया था ओर डच 
साम्राज्यवाद का विरोध किया था। इसी विरोध में १८ दिसम्बर सन्‌ 
१६४८ को भारत ने दिल्‍ली में एशियाई देशों का एक सम्मेलन 
बुलाया था और यह मारत का ही प्रयास था कि एशियाई देशों ने डच 
विमानों को अपने देशों से होकर गुजरने की -रोक लगा दी। इसी 
प्रकार की एक दूसरी समा २० जूत सन्‌ १६४६ को दिल्ली में बुलाई 
गयी जिसके फलस्वरूप डचों को हिन्देशिया छोड़ना पड़ा । हिन्देशिया के 
प्रधान मन्त्री डाक्टर अली शर्त्रोमिजोयों ने कहा था कि “भारत ने हमारे 
स्वाधीनता के संघ में जो पण तथा हार्दिक समथन किया है, वह 
हिन्देशिया की आज्ञादी के संघ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा 
जायगा |” इसके अतिरिक्त सूडान, मोखकों, व्यूनिशिया, लीबिया, 
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थाना आदि देशों की स्वतन्त्रता में भी भारत ने *पर्यात योग 
दिया है । 

स्वेज़-नहर के प्रश्न पर मिश्र पर जब इंग्लेण्ड, फ्रान्स और इस- 

।इल ने आक्रमण शुरू किया, इराक के सैनिक-क्रान्ति की प्रतिक्रिया के 
फलस्वरूप अमेरिका और ब्रिटेग ने जब अपनी सेनायें लेबनान ओर 
जाडन में उतारा, तब भारत ने उनका खुलकर विरोध किया। इस पर 
मिश्र के राष्ट्रति कनल नासिर ने कहा था कि “पेलेस्टाइन, लीबिया, 
स्यूनीशिया और मोरकों तथा अन्य सेकड़ों उदाहरण इस बात के 
अमाण हैं कि भारत साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाली हर एक लड़ाई 
ओर आजादी के प्रयास के लिए अपना बहुमूल्य समर्थन देने को 
तत्पर रहता है।?” । 

यही नहीं, जब ईरान की सरकार ने तेल उद्योग का राष्ट्रीकरण करने 
का ग्रस्ताव पास किया, उस समय भारत का ब्रिटेन के साथ अच्छा सम्बन्ध 
था। इसका ब्रिचार न करके भारत ने इरान के कार्य का समथन 
किया | 


इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में अपनाये जाने वाली रंग-भैद नीति 
का भारत ने बराबर विरोध किया है | ६ दिसम्बश शूट को श्री नेहरू ने 
कहा था--“भुझे आश्चर्य है किवे बड़े राष्ट्र, जिन्होंने राष्ट्र संघ के 
घोषणापत्र तथा मानव अधिकार कारारनामें के समथन में वोट दिया, 
दक्षिणी अफ्रीका संघ की रंग-भेद नीति के विरुद्ध बोलते तक नहीं ! यह 
नीति का प्रश्न नहीं। में तो कहता हैँ कि यह घोर अनेतिकता है। किसी 
राष्ट्र का इस प्रकार का व्यवहार अन्तरराष्ट्रीय अनेतिकता है |? विश्व के 
इस भूभाग में नव-जागरण का श्रेय भारत को ही है । महात्मा गांधी ने 
आपने प्रभावकारी सत्याग्रह-अखस्र का, स्व प्रथम प्रयोग यहीं किया था। 
यहाँ के लोगों में काफी जाणति पेदा हो गयी है। कुछ राष्ट्र स्व॒तन्त्र हो 
गये हैं, कुछ होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । 


१३६ आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


भारत और पंचुशील 


जेसा की पहले कहा जा चुका है, पंचशील का जन्म भारत और 
नवीन के सहयोग से हुआ है। पंचशील के अन्तर्गत पाँच मुख्य सिद्धान्त 
आते हैं- 
(१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभ्ुसत्ता का सम्मान 
करना | 
(२) एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कारवाई न करना । 
(३) एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना । 
(४) समानता तथा परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, ओर 
(५) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना है। 
श्री नेहरू के, पंचशील सिद्धान्त का सम्मान अ्रन्तरराष्ट्रीय राजनीति 
में झत्यधिक बढ़ गया है| अप्रेल सन्‌ १६४४ में एशियाई राष्ट्री की जो 
सभा हुई थी, उसमें पंचशील को अधिकांश राष्ट्री का समथन प्राप्त हुआ 
था। आज का विश्व पंचशील का अनुकरण कर रहा है। 


बहुत से लोग हमारी स्वतन्त्र नीति को तव्श्थता की नीति समभते 
हैं। ऐसा समभना निमू ल है । हमारी स्वतन्त्र नीति का श्र्थ है कि 
हम दोनों गु्ों से प्रथक रहेगें लेकिन न्याय ओर प्रजातन्त्र का पक्ष लेगें । 
श्री नेहरू ने अमेरिका के दोरे में कहा भी था कि “जहाँ आज़ादी खतरे 
में हो, न्याय का गला घोंगा जा रहा हो, जहाँ दूसरों पर हमला हो 
रहा हो, वहाँ हम अलग खड़े नहीं रह सकेंगे ।”” 


भीरत और सेनिक-सन्धि 
आजकल एक कूटनीतिक बीमारी चल पड़ी हे, वह है सेनिक- 
सन्धि की । अधिकांश राष्ट्र किसी-न-किसी सेनिक-सन्धि के सदस्य हैं। 
कोई “सीटो' का सदस्य है, कोई “नाटठो? का, कोई “बगदाद समभौते, 
का सदस्य है। कोई राष्ट्र इस प्रकार की सन्धियों को सुरक्षा का माध्यम 
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समभता है, कोई साम्यवाद के प्रसार का अवरोध समता है, कोई 
राष्ट्र इन सन्धियों द्वारा अपने प्रैभाव ज्षेत्र को बढ़ाना चाहता है और 
कोई इसे मित्रता करने का एक नया वरीका समझता है। लेकिन ये सब 
कल्पनायें तथा विचार गलत हैं | इससे न तो देश सुरक्षित रह सकतीं 
है, न वास्तविक मित्रता ही स्थापित हो सकती है। सेना अथवा शक्ति 
के आधार पर कोई स्थायी कार्य न हुआ है और न हो सकता है॥ 
भारत इन सन्धियों में विश्वास नहीं करता, वह इन सेनिक-सन्धियों का 
कट्टर विरोधी है। मारत मेत्रो को ही सबसे उत्तम सुरक्षा मानता है। 
नेहरू जी के शब्दों में “विचारों का मुकाबला विचारों द्वारा किया जा 
सकता है।” विचारों का मुकाबला सैनिक-सन्धि द्वारा नहीं किया जा 
सकता । यही कारण हे कि विभिन्न देशों से प्रलोभन मिलने पर भी 
भारत ने किसी भी सेनिक-सन्धि को स्वीकार नहीं किया हैे। वह किसी 
गुट का पक्ष लेना नहीं चाहता | मारत न तो रूसी गुट में सम्मिलिन्न होना 
चाहता है ओर न आऑग्ल-अमेरिकन गुट के साथ गठबन्धन करना 
चाहता है। वह दोनों की स्वाथंपूर्ण नीतियों से अलग रहकर अपनी 
नीति का स्वतन्त्र विकास करना चाहता है। नेहरू जी ने स्वयं कहा है--- 
“आज विश्व दो शक्ति गु्ों में विभाजित है--एक आँग्ल अमेरिकी 
गुट तथा दूसरा सोवियत रूस का गुण | पर भारत इसमें से किसी दल” 
से अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहता । वह भ्रातृत्व चाहता है, 
मेत्री चाहता है ओर चाहता हे मानव समाज की स्वतन्त्रता |” 
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भारत राष्ट्रमएडल का एक प्रमुख सदस्य है। लेकिन स्वेज-संकट 
से ही राष्ट्रमएडल से सम्बन्ध विच्छेद करने की चर्चा भारत 'में चली आ 
रही है। स्वेज-संकट के समय ब्रिटेन तथा उसके मित्र राष्ट्री ने जिस बर्ब- 
रता तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन किया उससे ब्रिंगेन की प्रतिष्ठा 
भारतीयों की दृष्टि में काफी गिर गयी है। उस समय अनेक पार्टियों 
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'तथा विवेकशील व्यक्तियाँ ने राष्ट्रमएडल से सम्बन्ध तोड़ने की भारत सरकार 
से अपील भी की थी। 


भारत के ख्तंत्र होने के साथ ही पाकिस्तान द्वारा शन्नता बरतने 
तथा भारत के अनेक आश्िक हित ब्रिंग्न ओर राष्ट्रमएडल के साथ सम्बद्ध 
होने के कारण प्रधान मन्त्री नेहरू ने राष्ट्रमए्डल से अलग होना उचित 
नहीं समझका। भारत के आर्थिक पावने की एक बड़ी रकम ब्रिटेन के पास 
फँसी होने के कारण तथा भारत के नव-निर्माण के लिए. ब्रिटेन से सहायता 
ओर सहयोग मिलने की आशा से भारत सरकार ने ब्रिटेन के साथ अच्छा 
सम्बन्ध बनाये रखना ही उचित समझता है। भारत को पहले से यह 
आशंका थी कि यदि भारत ने राष्ट्रमएडल की सदस्यता त्याग दी, तो 
ब्रिय्न खुलकर पाकिस्तान का समथन करेगा जिससे भारत के लिए! संकट 
की स्थिति पेदा हो जायगी। स्वेज्ञ और काश्मीर के मामलो में ब्रिटिन ने 
जो रुख अपनाया, उससे इस आशंका का समाधान भी हो गया। राष्ट्र- 
मण्डल का सदस्य बने रहने पर भी राष्ट्रमएडल के सदस्यों से भारत को 
सहायता मिलने की बात तो दूर रही, न्याय तक नहीं मिला । काश्मीर 
में राष्ट्र संघीय सेना भेजने के बारे में ब्रियेन ने जो उतावलापन दिखलाया 
बह किसी से छिपा नहीं है। गिलगिट को पाकिस्तान में मिलाने में ब्रिटेन 
का क्‍या घड़यन्त्र रहा, यह ब्रिगेडियर घ्रसारा सिंह के वक्तव्य से पुष्य हो 
जाता है | प्रधान मन्त्री पं० नेहरू ने स्वयं ब्रिगेडियर घसारा सिंह के 
वक्तव्य की पुष्टि करते हुए बताया है कि जब गिलगिट काश्मीर को दिया 
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जाना तय हुआ तो ब्रिंगेडियर घसारा सिंह को चार्ज लेने के लिए भेजा 
गया। वहाँ पर घसारा सिंह को ब्रियिश अफसरों ने गिरफ्तार कर लिया 
ओर गिलगिट को पाकिस्तान में शामिल घोषित कर दिया। इन सब बातों 
से ब्रिटेन की भारत के प्रति जो नीयत है, साफ हो जाता है | अमेरिकी रुख 
व नीयत से भी हमें सावधान रहना है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हर 


मामले में सहायता देने का आश्वासन दिया है । हाल में अमेरिका ने 
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पाकिस्तान को आणबिक अस्त्रों के दिये जाने का आश्वासन दिया है । 
साथ ही पाकिस्तान में आणविक युद्ध की टूनिंग भी दी जाने की बात 
कही जा रही है | इन सब बातों से मारत को सशंक रहना अति स्वाभा-, 
विक है। भारत, ब्रिटेन ओर अमेरिका के प्रति कैसा रुतव अपनायेगा, यह 
इन देशों के भविष्य' के रुख तथा भविष्य में विश्व की स्थिति पर बहुत 
कुछ निर्मर करता है। 
भारत और संयुक्त राष्ट्रसंघ 
भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक प्रमुख सदस्य है | राष्ट्रसंघ द्वारा किये 
गये सभी कार्यों तथा सम्मेलनों में मारत ने सक्रिय भाग लिया है जिससे 
इसकी ख्याति एक स्वतंत्र, निष्पक्ष ओर स्वाथंहीन राष्ट्र के रूप में अधिक 
हो गयी है । भारत संयुक्त राष्ट्संघ की जिन समितियों झथवा परिषदों का 
सदस्य है, वे निम्नलिखित हैं :--- 
(१) संयुक्त राष्ट्र महासभा | 
(२) महासभा की अन्तरिम समिति। 
(३) न्याय परिषद्‌ । 
(४) संयुक्त राष्ट्र कमीशन ओर समितिया--- 
क--अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगॉ"की सलाहकार समिति । 
ख--संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के पुनरावलोकनाथ महा सम्मेलन 
आयोजित करने के प्रश्न पर विचार करने वाली समिति। 
ग--अस्वशासित प्रदेशों की सूचना समिति | 
घ--शांति वीक्षण आयोग |) 
ड--श्रग़ु-विकिरण के प्रभावों की वैज्ञानिक समिति । 
च--हथियार-परिहार आयोग | 
छु--विशेष आयोजना कोष का तेयारी आयोग। 
(५) आथिक और सामाजिक परिषद्‌ के कार्ययारी आयोग--- 
क--मानव अधिकार आयोग । 
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ख*-अन्तरराष्ट्रीय सामग्री-व्यापार आयोग । 
ग--नशीली वस्तु आयोग । 
घ--आँकड़ा आयोग । 
(६) एशिया ओर सुदूरपूर्व के लिए. संयुक्त राष्ट्र आधिक आयोग 
( इकाफे ) 
(७) संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियाँ-- 
क--अन्न ओर कृषि संघ । 
ख--तटकर ओर व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार । 
ग--अन्तरराष्ट्रीय विकास ओर पुननिर्माण के लिए. बक। 
घ--अश्रन्तररा ट्रीय नगर उड्डयन संघ । 
ड--अन्तरराष्ट्रीय मज़दूर संघ | 
च--अश्रन्तरराष्ट्रीय मुद्रानिधि । 
छु--अ्रन्तरराष्ट्रीय दूर-संचार संघ्र | 
ज--संयुक्त राष्ट्र विज्ञा विज्ञान और संस्कृत संघ । 
भ--सा्वदेशिक डाक संघ | 
अ--विश्व स्वास्थ्य संघ । 
ट--विश्व ऋतु-विज्ञान संघ । 
(८) संयुक्तराष्ट्र बाल-कोष कार्य संचालक बोडड | 
(६) तकनी की सहायता समिति। 
(१०) एशियाई विधि परामश दात्नी समिति 4 
(११) पुल और निर्माण मूलक इंजीनियरी की अन्तरराष्ट्रीय संस्था, 
ज्यूरिख । 
(१२) अन्तरराष्ट्रीय सिंचाई और जल-निकासी आयोग, पेरिस । 
(१३) अन्तरराष्ट्रीय विशाल बाँध आयोग, पेरिस | 
(१४) अन्तरराष्ट्रीय रेडकास समिति, जनेवा | 
(१५) अन्तरराष्ट्रीय समाजकार्य सम्मेलन, पेरिस । 
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(१६) अन्तरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति, वाशिगठन । 

(१७) अन्तरराष्ट्रीय अमिलेख-परिषद्‌ , पेरिस । 

(१८) अन्तरराष्ट्रीय भवन-अनुसन्धान और प्रलेख परिषद्‌ , पेरिंस । 

(१६) अन्तरराष्ट्रीय विमान संघ्र परिषद्‌ , लंदन । 

(२०) अन्तरराष्ट्रीय अपराधी पुलिस आयोग, पेरिस । 

(२१) अन्तरराष्ट्रीय सीमा-झुल्क एवं तदकर कार्यालय, ब्रूसेल्स । 

(२२) अन्तरराष्ट्रीय बिजली तकनी की आयोग, जनेवा | 

(२३) अन्तरराष्ट्रीय प्रलेख फेडरेशन, द हेग । 

(२४) अन्तरराष्ट्रीय आवास और नगर-आयोजन फेडरेशन, ! 
हेग । 

(२५) अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय महिला फेडरेशन, लंदन । 

(२६) अन्तरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो, माँटे कार्ली । 

(२७) अन्तरराष्ट्रीय अस्पताल फेडरेशन, लंदन । 

(२८) अन्तरराष्ट्रीय प्रशासन-विश्ञान संध्थान, त्र्‌ सेल्स । 

(२६) अन्तरराष्ट्रीय अधिकारिक यात्री संबटनों के अन्तरराष्ट्रीय 
संत्र का वेशनिक अनुसंधान संस्थान, जनेवा । 

(३०) अन्तरराष्ट्रीय निजी विधि एकीकरण संस्थान, रोम । 

(३१) अन्तरराष्ट्रीय सामग्री सम्मेलन, वाशिंगटन । 

(३२) अन्तरराष्ट्रीय वेघऋत॒-विज्ञान संघ, पेरिस । 

(३३) अन्तरराष्ट्रीय मानवी करण संघ, जनेवा | 

(३४) अन्तरराष्ट्रीय रेल कांग्रेस मण्डल, ब्रू सेल्स | 

(३५) अन्तरराष्ट्रीय वैज्ञानिक रेडियो संघ, पेरिस । 

(२६) अन्तरराष्ट्रीय चाय-समिति लंदन | 

(३७) अन्तरराष्ट्रीय टीन अध्ययन गोष्ठी, द हेग । 

(३८) अन्तरराष्ट्रीय उड्डयन बीमाकार संघ, लंदन | 

(३६) अन्तरराष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संघ, पेरिस | 

(४०) अन्तरराष्ट्रीय स्फट-विज्ञान संघ, केम्ब्रिज । 
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(४१) अन्तरराष्ट्रीय ज्यामिति ओर भू-मौतिकी संघ, पेरिस । 
(४२) अन्तरराष्ट्रीय भूगोल संघ, न्यूयाक । 
(४२) अन्तरराष्ट्रीय विज्ञान-इतिहास संघ, पेरिस | 
(४४) अन्तरराष्ट्रीय आधिकारिक यात्रा संघदन संघ, जनेवा । 
(४५) अन्तरराष्ट्रीय शुद्ध ओर व्यावह्रिक-रसायन विज्ञान संघ, 
पेरिस | 
(४६) अन्तरराष्ट्रीय युद्ध ओर व्यावहारिक भौतिक विज्ञान संघ, 
पेरिस । 
(४७) अन्तरराष्ट्रीय सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक यन्त्र-विज्ञान-संघ 
डेल्फ । 
(४८) नौवहन कांग्रेस की स्थायी अन्‍न्तरराष्ट्रीय संस्था, ब्र सेल्स | 
(४६) सड़क कांग्रेस की स्थायी अन्तरराष्ट्रीय संस्था, पेरिंस । 
(४०) केसर केन्द्रों का अन्तरराष्ट्रीय संघ, पेरिस | 
(४१) अनुभव-बृद्धों का विश्व संघ | 
(४२) विश्व कुक्कुट-पालन विज्ञान संस्था | 
(४३२) अन्तरराष्ट्रीय न्यायिक कांग्रेस | 
यही नहीं, भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न कमेटियों में 
बहुत से सम्मानित पद प्रीप्त हो चुके हैं। स्व० श्री बेनगल राम राव अन्तर- 
राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रह चुके थे। उप-राष्ट्रति डा० सर्वपल्ली 
राधाकृष्णनन यूनेस्को ( 0. ऐ. ४. 8, ८. 0. ) की कार्य-समिति 
बोड के अध्यक्ष रह चुके हैं | 
यही यहीं, हमारे रेकू मन्त्री (भूतपूव श्रम मन्त्री) श्री जगजीवन 
राम जी अन्तरराष्ट्रीय अम संगठन के ३३वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने 
गये थे। 


श्री चिन्तामणि देशमुख अन्तरराष्ट्रीय मानिटरी-फरड के प्रेसीडेन्ट रह 


चुके हैं। 
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श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्रसंध की साधारण सभा के 
थवें अधिवेशन की अध्यक्षा चुन्शी गयी थीं। यह प्रथम महिला थीं जिनको 
यह सम्मानित पद प्राप्त हुआ था। 


सन्‌ १६५४ में अराशक्ति के शांतिपण प्रयोग के लिए जो अन्तरराष्ट्रीय 
सभा हुई थी, उसके अध्यक्ष श्री भाभा थे | 


११ जनवरी ५६ को सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व विचारपति श्री 
विवियन बसु अन्तरराष्ट्रीय न्‍्यायिक श्रायोग के अध्यक्ष चुने गये । इसके 
पूर्व बंह आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे । 

इसके अतिरिक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ की कई समितियों की बैठक भारत 
में हो चुकी है। सन्‌ १६५७ में भारत में अन्तरराष्ट्रीय महत्व के कई 
सम्मेलन हुए, जिनमें १४वाँ अन्तरराष्ट्रीय क्षय सम्मेलन, विश्व-श्रम 
संघटन का एशिया ज्षेत्रीयः सम्मेलन, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास सम्मेलन, . 
राष्टमएडल संसदीय सम्मेलन ओर एशियाई विधि सम्मेलन मुख्य हैं । 
सन्‌ १९५७ में ही दिल्ली में अन्तरराष्ट्रीय बक का अधिवेशन हुआ था | 
तसश्चात्‌ वाराणसी में विश्व शाकाहारी सम्मेलन हुआ 


इस तरह भारत संयुक्त राष्ट्रसंघः के प्रत्येक काय में सहयोग प्रदान 
कर रहा है | हमारी शांतिप्रिय, स्वतन्त्र और शुट-रहित परराष्ट नीति 
का ही फल है कि आज भारत की गणना विश्व की महान्‌ एवं शांतिप्रिय' 
शक्तियों में की जा रही हे ओर प्रत्येक कार्य में उसका सहयोग, मत और 
सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । 


भारत ओर पाकिस्तान 
दुर्भाग्य की बात है कि भारत का अपने पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के 
साथ, जो सन्‌ १६४७ के पूर्व अखण्ड भारतवर्ष का ही भाग था, अच्छा 


संबंध नहीं है । इसमें भारत का कोई दोष नहीं है | अपने वादे के अनुसार 
भारत अपनी सभी शर्तों को पूरा करता रहा है। दोष है शासन-पणाली 
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का | भारत में प्रजातन्त्र है, पाकिस्तान में एक व्यक्तीय शासन है। 
पाकिस्तान में शासक की कुशलता अपडछी स्थिति मज़बूत करने के लिए' 
जनता को देश की समस्याओ में फँसा रखने में ही निर्भर करता है। यही 
फारण है कि उत्तेजित भाषण दिये जाते हैं, जेहाद का नारा लगाया जाता 
है ओर नयी समस्याओं को जन्म दिया जाता है | ऐसे तो, नहर और 
काश्मीर को ही लेकर भारत ओर पाकिस्तान में मतभेद हे। पाकिस्तान का 
आरोप है कि भारत सतलज ओर व्यास नदियों से अधिक पानी लेता है 
ओर उसकी नहर-योजना में आर्थिक सहायता नहीं देता | भारत इन 
आरोपों का खंडन करता है ओर पूर्व समभोते के अनुसार ही पानी लेता 
है। काश्मीर की स्थिति तो बिलकुल स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान 
उस पर अपना दावा दिखलाता है। वह काश्मीर में अब जनमत-गणना 
कराना चाहता है ) सन्‌ १६५७ में जब मारत ने जनमत-गणना का प्रस्ताव 
रखा था, उस समय पाकिस्तान ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था लेकिन अब, 
जब पाकिस्तान कई सैनिक-सन्धियों का सदस्य बन खुका है ओर अव्यधिक 
मात्रा में अमेरिकी शतरों को मँगा चुका हे, जनमत गणना कराना चाहता 
है। भारत इस जनमत गणना के पक्त में अब नहीं हे । स्थिति बिलकुल 
बदल गयी है | काश्मीर विधिवत्‌ भारत का एक अंग बन चुका है। २१ 
दिसम्बर ?५८ को काश्मीर के मुख्य मन्त्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने 
“कश्मीर महोत्सव? का शुभारम्भ करते हुए कहा हे---“काश्मीरियों का 
आज पक्त स्पष्ट हे। चाहे वह किसी धर्म का या किसी दल का कक्‍्योंन 
हो, वह अपने को सवप्रथम मारतीय मानता है | दूसरी बातें उसके समक्ष 
बाद की हैं।” 

इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा उल्लंघन की कई अप्रिय 
घटनायें घटी हैं जिससे मारत बहुत चिन्तित रहता है। प्रायः ऐसा देखा 
जाता है कि पाकिस्तानी सेनायें भारतीय सीमा के अन्दर घुस जाती हैं 
और निकट्वर्तों गाँवों में लूटपाट कर चली जाती हैं। इसका भारत 
बराबर विरोध करता रहा है । दिसम्बर ?भ्८ में भारतीय क्षेत्र के कद्दार 
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ज़िले के सीमावर्ती गाँवों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलियाँ चलायीं । 
जनवरी ?५६ में इसी प्रकार की अप्रिय घय्ना पथरिया के सुरक्षित जंगल 
की इट्तकीतिल्‍ला की भारतीय चौकी पर हुईं | इन सब घटनाओं से दोनों, 
देशों के बीच अच्छा संबंध स्थापित होने में रुकावट पड़ रही है। 


प्रगति के पथ पर भारत 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मारत दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर 
अग्रसर हो रहा है | एक ओर भारत योजनायें बनाकर विदेशी सहायता 
से ओद्योगिक क्रान्ति पेदा करना चाहता है, जिससे जीवन-स्तर छँचा हो 
सके, बेकारी दूर हो जाय और अपनी आवश्यकताओ के लिए दूसरों पर 
निर्भर न होना पड़े और दूसरी ओर वह एक स्वतन्त्र परराष्ट्‌ नीति 
अपनाकर शांति, न्याय ओर स्वतन्त्रता की रक्षा कर रहा हे | 

१० जनवरी ?५६ को ६४ वें कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय पर” 
राष्ट्र नीति के सुपरिणा्मों पर प्रकाश डालते हुए केन्द्रीय ग्रह मन्त्री 
श्री गोविन्द वल्‍्लम पन्‍त ने कहा हे--“भारत की नीति-विश्व की 
तनातनी घटाने में सफल रही है. और कोरिया, हिन्दचीन तथा हाल में 
ही लेबनान में इस नीति के कारण ही लड़ाई खत्म हुईं है। अधिक नहीं 
तो यह तो कहना ही पड़ेगा कि आग पर पानी छोड़ने के काम में वह 
( राष्ट्रीय नीति ) सहायक रही है ।? 


पाकिस्तान 

एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म १५ अगस्त सन्‌ 
१६४७ को हुआ | यह माग सन्‌ १६४७ के पूव॑ भारत का ही एक 
अंग था। 

जन्म से ही पाकिस्तान के शासब में अस्थिरता और व्यक्तिगत्‌ 
प्रभाव का बोलबाला रहा है। सन्‌ १६४७ से अब तक सात बार 
मन्त्रिमंडल बना ओर उनका विधटन हुआ, जो इस प्रकार है-- 

फ ००२ ० 
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पहला, लियाकुत अल्ली खाँ, २७ जुलाई ४७ से १६ अक्टूबर १३१ 
तक | ढ 

दूसरा, ख्वाजा नाज्िमुद्दीन, १७ अक्टूबर ५१ से १६ अग्रेल १३३ 
तक । 

तीसरा, मुहम्मद अली, १७ अप्रेल ”१३ से ७ अगस्त ?५४ तक | 

चौथा, चौधरी मुहम्मर अली, १२ अगस्त ?५५ से ८ सितम्बर 

१५६ तक। 

पाँचवा, हसन शहीद सुदरावर्दो, १२ सितम्बर ”५६ से ११ अक्टूबर 

१५७ तक। 

छठाँ, चुद्रीगर, १६ अक्टूबर !५७ से ११ दिसम्बर ?५७ तक । 

सातवा, मलिक फीरोज्ञ खाँ नून, १६ दि्सिम्बर !५७ से ७ अक्टूबर 

पद तक 

इस समय पाकिस्तान में सेनिक-शासन है ओर उसके प्रधान जनरल 
अथूब खाँ हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रति जनरल अथूब खाँ को 'सैनिक- 
शासन” शब्द अप्रिय. लगता है। अतः 'सेनिक-शासन” के स्थान पर 
“कानून का शासन” कहना उन्हे अधिक अच्छा लगता है। उनके शब्दों 
में “हम लोग (अर्थात्‌ पाकिस्तान के लोग ) कानून के राज्य में 
रह रहे हैं |” 

भारतीय संविधान में जहाँ भारत को एक लोकतन्त्रात्मक और 
निरक्षेप राज्य घोषित किया गया है, वहाँ पाकिस्तानी संविधान में लिखा 
गया है कि पाकिस्तान संघीय गणतन्त्र होगा ओर इसका नाम होगा 
“थपाकिस्तान इस्लामी गर्णराज्य/” | आज के युग में धर्म को राजनीति के 
साथ मिश्रित नहीं किया जाता है। उसे स्वतन्त्र रखा जाता है। प्राचीन 
काल के धामिक युद्धों के युग का झब अन्त हो चुका है। मानव धार्मिक- 
बन्धनों तथा रुकावणों को तोड़ अन्तरराष्ट्रीयीाया की ओर बढ़ रहा हे । 
उसके दृष्टि की परिधि बढ़ती जा रही है। धर्म के आधार पर न कोई 
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देश दिका है ओर न टिक सकता है। अपने को एक इस्लामी गणराज्य 
घोषित कर पाकिस्तान ने अदूरदशित्रा का परिचय दिया है। 

पाकिस्तान भल्ले ही अपने को गणराज्य कहने का दुस्साहस करे लेकिन 
वास्तव में वहाँ गणतन्त्र की स्थापना अब तक हुई ही नहीं। जितने 
मन्त्रिमणगडल बने, उन पर प्रधान मन्त्री का ही प्रभाव रहता था और 
उन्हीं की इच्छा पर सभी कार्य होते थे। मन्त्रिमएडल का टठिकना प्रधान 
मन्त्री के व्यक्तित्व एवं प्रभाव पर निर्भर था | पाकिस्तान में महत्वाकांक्षी 
लोगों में बराबर होड़ लगी रहती है। इसी होड़ का परिणाम है कि 
जनरल इस्कन्दर मिर्जा जेसे महत्त्वाकांछी व्यक्ति को राष्ट्रति के पद को 
त्यागकर ब्रिटेन में शरण लेनी पड़ी ओर जनरल अयूब खाँ के हाथो 
पाकिस्तान का शासन सत्ता सौंपना पड़ा । 

व्यक्तिगत संघर्ष में जनता के हित की सदा उपेक्षा रही हे। पाकिस्तान 
अपने ग्यारह वर्षों में उतना उन्‍नति नहीं कर सका जितना भारत ने 
किया है | भारत की भाँति पाकिस्तान ने भी विदेशों से औद्योगिक 
विकास के लिए सहायता ली है। लेकिन उसका उचित उपयोग नहीं 
कर सका है। मन्त्रिमरडल के बनने और बिगड़ने का यह भी एक 
कारण है | 

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं है । 
पाकिस्तान जब अपने को एक इस्लामी राज्य घोषित करता है तो अन्य 
धर्मावलम्बियों की सुरक्षा केसे हो सकती है ? मारत-विभाजन के बाद से 
लाखो की संख्या में हिन्दू पाकिस्तान से भारत आये ओर भारत में 

बस गये, यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान जिन्होंने पाकिस्तान में बसने की 

इच्छा प्रकट की थी, पाकिस्तान जाकर भारत लौग आये | 

पाकिस्तान की परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र होते हुए. भी पश्चिमी राष्ट्रों की 
ओर अधिक मुकी हुईं है । पाकिस्तान करे ऐसी नीति नहीं अपनाता 
' जो पश्चिमी राष्ट्रों के लिए. अप्रिय हो | वह पंचशील का विरोधी है। 
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वह बगदाद-सन्धि ओर सीटठो का एक प्रमुख सदस्य है | उसने अमेरिका 
से भारी मात्रा में सैनिक सहायता ली है। सैनिक सन्धि और सहायता 
में वह विश्वशांति की कल्क पाता है । 

शांति की स्थापना में पाकिस्तान का योग बहुत ही कम रहा है | 
भारतीय सेना ने तो कोरिया, वितनाम, गाज्ञा आदि स्थानों में जाकर 
अशान्ति की धधकती ज्वाला को बुराई है, लेकिन पाकिस्तान की सेना 
शायद ही कहीं भेजी गयी हो | ऐसे तो भारत की भाँति पाकिस्तान भी 
अनेक अन्तरराष्ट्रीय समितियों का सदस्य है, लेकिन जहाँ स्वतन्त्रता, 
न्याय ओर शांति की चर्चा होती है; वहाँ भारत का नास पहले लिया 
जाता है, बाद में पाकिस्तान का है । 

जेसा ऊपर कहा जा जुका है, कुछ प्रश्नों को लेकर पाकिस्तान का 
भारत के साथ अच्छा सम्बन्ध नहीं हे । आशा की जाती है कि “एक 
समय' ऐसा आयेगा जब भारत और पाकिस्तान घनिष्ठ मेत्री और 
सहयोग से रहेगें।”? (नेहरू) 


अध्याय ११ 
स्पुटनिक 
(9]0पांग्रग) 


इस भूभोतिक युग में रूस द्वारा अंतरिव्ष में उपग्रह छोड़ने के साथ-ही- 
साथ मानव-संस्कृति में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है | “स्पुट्निक?? 
शब्द रूसी है जिसका अर्थ 'सहयात्रीः हैे। सन्‌ १६४५ से परमारु-युग 
आरम्भ हुआ, इसके सात साल बाद सन्‌ १६५२ में हाइड्रोजन-युग शुरू 
हुआ; ओर फिर पाँच साल बाद कृत्रिम उपग्रह या “बालचन्द्र! पृथ्वी का 
चक्कर लगाने लगा | 

अमेरिका और रूस नेअंतरित्त के वातावरण तथा विविश्न रश्मियों के 
प्रभावों की जानकारी प्राप्त करने के हेतु आकाश में कृत्रिम उपग्रह छोड़ने 
की घोषणा की थी जिसके अनुसार रूस ने सर्वप्रथम, यह कृत्रिम उपग्रह 
४ अक्टूबर सन्‌ १६५७ को अंतरित्त में सफलतापूर्वक छोड़ कर ब्रह्माएड- 
यात्रा के अपने स्वप्न के पहले चरण को साकार रूप दिया। प्रथम रूसी 
स्पुटनिक जब अंतरित्त में छोड़ा गया था, उस समय उसकी ऊँचाई 
भ्ू८ू० मील थी, जो ६६२ मिनट में एक बार प्रथ्वी का परिक्रमा कर 
लेता था। यह दूरी क्रमशः घटती जाती थी । यहाँ तक कि इसकी दूरी 
३० दिसम्बर ?५७ को केवल १६८ मील ही रह गई थी। इस उपग्रह में 
एक स्टील-रेडियो द्रांसमीटर लगाया गया था जो बराबर ही संकेत दे 
रहा था जो कुछ दिनों पश्चात्‌ स्पष्ट हो गया । यह गोलाकार उपग्रह 
२३ इंच व्यास का था जो दूरबीन से देखा जा सकता था। रूसी 
वैज्ञानिकों का कथन था कि घने वातावरण में प्रविष्द करते ही स्पुटनिक 
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जलकर नष्ट हो जायगा | १ जनवशी सन्‌ १६४८ को प्रथम स्पुटनिक 


के गिरकर आर्ट लिया में नष्ट हो जाने का समाचार प्राप्त हुआ । 

३ नवम्बर सन्‌ १६५७ को रूस ने दूसरा उपग्रह छोड़ा जिसके 
एक निर्यात मंजूबा में प्रयोग के लिये एक कुत्ता 'लायका” रख दिया गया 
था। यह मंजूप्रा शीत-ताप नियंत्रित था और उसमें कुत्ते के लिये खाने की 
सामग्री तथा अंतरिक्ष में उसके जीवन-यापन की अवस्था अंकित 
करने वाला यन्त्र भी था। इस उपग्नह में समाचार देने वाले दो रेडियो 
ट्ांसमीयर भी थे। यह उपग्रह लगमग आधे टन का था जो पहले उपग्रह 
से करीब ६ गुना भारी था। इस उपग्रह में शाय्वेव, अल्टा, वायलेट 
ओर रायट्जेन किरणों के अध्ययनार्थ औजार रखे गये थे । कुछ दिनों 
तक कुत्ते के जीवित रहने का समाचार मिलता रहा जो बाद में बन्द हो 
शया | लोगों के कथनानुसार कुत्ते की मृत्यु हो गयी | 

रूस का सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार कृत्रिम ग्रह 'हयुनिक? का छोड़ा 
जाना है | यह मानव निर्मित ग्रह २ जनवरी सन्‌ १६५१ को रूस द्वारा 
छोड़ा गया था। इसमें चार चरण हैं जिसका वजन लगभग ४० मन 
हे | पहले तो इसकी गति १५००० मील प्रति घंटा थी। तत्यश्वात्‌ यह 
गति २४००० मील प्रति घंटा हो गयी | ४ जनवरी ५६ को यह 
राकेट चद्धमा से अपनी निकटतम दूरी ४६६० मील तक पहुँच गया। 
इसके बाद यह ग्रह आगे बढ़ा और ७ जनवरी “५६ को यह मानव निर्मित 
ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा] अब तक केवल नो ग्रहं-- 
बुध, शुक्र, पृथ्वी, ंगठी, बृहस्पति, शनि, वरुण, वारुणि ओर यम सूर्य 
की परिक्रमा कर रहे थे । इस परिवार में ल्यूनिक” के सम्मिलित हो जाने 
से सूर्यमर्डल के अहों की संख्या] ६ से बढ़कर १० हो गई। इसका स्थान 
पृथ्वी और मंगल के बीच में है। जब जब यह राकेट सूय के करीब होता 
जायगा, इसका वेग अधिक होता जायगा | सूर्य से दूर होने पर इसका 
वेग कम होता जायगा। उपग्रहों की भाँति इस राकेट में भी ऐसे यन्त्र 
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रखे गये हैं जो अन्तरिक्त के बारे में तरह-तरह की अधिक-से-अधिक 
जानकारी दे सके । ह 

रूस के प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर अनातोली ब्लेगोराबोब ने यह घोषणा 
की हे कि “रूस ने अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रथम मानव का 
प्रशिक्षण आरम्म कर दिया हे । इस व्यक्ति का नाम श्री श्वानश्गोरस्की 
है जो ३० वर्षीय, कुँवारा, ६ फुट २ इंच ऊँचा और २ मन ८ सेर 
वजन का है।” आपने यह भी घोषित किया है कि रूस ने मानव युक्त 
अग्रिवाण शुक्र, मंगल और सम्मभवतः चन्द्रलोक में भी इस वर्ष सितम्बर 
में भेजने की आयोजना की है । हम लोगों को अ्रब अभ्यास या परीक्षण 
करने की जरूरत नहीं रह गयी है। परीक्षण आदि के लिए जो कुछ 
जरूरी था वह सब कुछ हम लोग कर-करा चुके हैं। अब तो जूत महीने 
में शुक्र ग्रह पर अभिवाण उतार देने की तैयारी द्वो रही हे। 

विज्ञान की प्रगति में अमेरिका कब पीछे रह सकता* हेचा 
१७ दिसम्बर सन्‌ १६५७ को उसने अपना पहला एटलस उपग्रह छोड़ा । 
१० जनवरी सन्‌ १६४५८ को एक प्रक्षेप्यात्र छोड़ने में उसे सहायता 
मिली । १८ दिसम्बर ?५८ को ८८०० पौंड का एटलस उपग्रह छोड़ने 
में अमेरिका को अधिक सफलता मिली । इतना सब होने पर भी अभी 
क्षेप्पातं की सफलता में रूस से अमेरिका पीछे ही है। अमेरिकी 
वैज्ञानिकों के अनुसार अमेरिका को रूस की बराबरी करने के लिए दो 
वष लगेंगे। 

अमेरिका ओर रूस के शीतयुद्ध की अतिस्पन्नां के फलस्वरूप ही 
स्पुट्नेक इतनी जल्द बन सकी । कृत्रिम उपग्रह छोड़ने में सफलता प्राप्त 
कर रूस ने अमेरिका को वैज्ञानिक क्षेप्याओरों के निर्माण की होड़ में पछाड़ 
दिया है तथा लोगों के हृदय में झंतरिक्ष-यात्रा के अनुकूल वातावरण 
पेदा कर दिया है जिसे लोग अब तक निराशावादी मिथ्या अहंकार या 
अतिशयोक्ति ही समझते थे। स्पुटनिक का इतनी ऊँचाई पर जाकर 
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धूमना आदि से यह भी पता लगता है कि रूस के पास स्वतः नियन्त्रण 
वाले ज्लेप्यात्र हैं जिन्हें योरप ओर अमेरिछा में कहीं भी भेजा जा सकता 
है जैसा कि रूस के प्रधान मन्त्री श्री निकिता क्रश्वेव ने कई बार अपने 
वृक्तव्यों में स्पष्ट रूप से कहा है । 


रूसी सफलता का अभाव 


विश्व की जनता ने रुसी कृत्रिम उपग्रह को विश्व की सबसे बड़ी 
प्रट्ना मानी है और उसके प्रेषक वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए. उनका 
अभिनन्दन की है। अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्री ने इसे केवल अपनी 
हार ही नहीं बल्कि खुली चुनौती भी माना है। वे यह समझने लगे 
हैं कि रूस की सामरिक शक्ति पहले से बहुत अधिक बलवती हो गयी है। 
यद्यपि स्पुटनिक छोड़े जाने का कोई राजनीतिक अथवा सामरिक 
महत्व नहीं है, फिरे भी अमेरिकी नेताओं के घबड़ाने का कारण है 
और यह है स्पुटनिक के निर्माण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। स्पुदनिक 
की सफलता से यह निर्विविद हो गया है कि वैज्ञानिक और सामरिक 
शक्ति में रूस अमेरिका से तथा अन्य देशों से बहुत आगे हे । 
स्पुटनिकों को परथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर अंतरिक्ष के 
वातावरण में छोड़ने की शक्ति अन्तरमहाद्वीपीय ज्षेप्यासत्र से ही प्रात 
की जा सकती है| इससे यह स्पष्ट है कि रूस ने अन्तरमहाद्वीपीय 
ज्षेप्यात्र बनाने में सफल हुआ है। जिस राष्ट्र के पास ऐसा ज्षेप्यात्र 
हो उसके लिए' कोई भी लक्ष्य अभेद्य नहीं है। अमेरिकी राजनीतिशों के 
घबड़ाने का यही कारण हे। ह 
स्पुटनिक निर्माण ने वेशानिक क्षेत्र में रूस की श्रेष्टता सिद्ध कर 
नदी है, जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ा है कि लोग रूस ओर 
कम्यूनिज्म को भविष्य की शक्ति के रुप में देखनें लगे हैं। अमेरिकी 
राजनीतिश इसलिए चिंतित हो गये हैं कि इसका प्रभाव अन्‍्तरराष्ट्रीय- 
शक्ति-सन्तुलन पर पड़ रहा है। स्पुयनिक निर्माण के बाद से रूस ओर 
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अमेरिका में तनातनी की वृद्धि हुई है। परमाशु ओर हाइड्रोजन बम 
क्षेत्र में सफलता प्राप्त अमेरिकी नेताओं में श्रेष्याा की मावना घर कर 
गयी थी ओर यही कारण है कि अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री सर जान 
फास्टर डलेस अक्सर रूस को धमकी दिया करते हैं | परन्तु स्पुटनिक ने 
उनकी सारी धमकियों पर पानी डाल दिया। क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय महाद्वीपीय 
केप्यात्रों के बल पर रूस अमेरिकी ज्षेत्र में कहीं मी पहुँच सकता है 
जिसकी वजह से अमेरिका संचालित सेनिक संगठनों (नाटों ओर सीटो) 
तथा विदेशी सामरिक अडडों का भी कोई महत्त्व नहीं रह जाता। 

स्पुटनिक की सफलता के कारण रूस की क्षमता ओर नेतृत्व शक्ति 
में विश्व का विश्वास बढ़ा है जिसके फलस्वरूप पूर्वी जर्मनी से उत्तरी 
कोरिया तथा साईबेरिया से उत्तरी वियतनाम तक कम्यूनिस्ट शिविर की 
एकता अधिक ठोस हुई है। यही नहीं बल्कि रूस को श्रक्नीका, एशिया 
तथा अरब के तटस्त राष्ट्री पर मी अपना प्रमाव फेलाने का सुअ्रवेसर' 
प्राप्त हुआ है। आज विश्व की जनता का आकर्षण समाजवाद की ओर 
बढ़ा है ओर लोग यह समभने लगे हैं कि समाजवुदी ध्यवस्था में 
ही देश अधिक उन्नति कर सकता है। 

स्पुटनिक और सैनिक गुढ 

दक्तिण-पूर्वी एशियाई संगठन, बगदाद पेक्‍्ट, अतलांतक-सन्धि 
आदि पश्चिमी राष्ट्री की प्रेरणा का फल है। इन सैनिक सम्धियों में 
आबद्ध राष्ट्र रूम और रूसी साम्यवाद से हमेशा सशंक रहते हैं। स्पुदनिक 
की सफलता ने इन राष्ट्रों में भी खलबली मचा दी "है | लोगों में यह 
धारणा हो गयी है कि संघर्ष की स्थिति में अमेरिका या अ्रन्य कोई राष्ट्र 
उनकी सहायता न कर सकेगा या सहायता करना चाहेगा तो भी उसकी 
रक्षा के पहले ही रूस उनका सवनाश कर डालेगा । अतः लोगों का 
विचार अमेरिकी बन्धन को तोड़ तट्स्थ एवं खतन्‍्त्र परराष्ट्र नीति 
अपनाने की है। प्रमुख पश्चिमी राष्ट्री को आशंका है कि रूसी प्रचार 
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व सफलता कक कारण कहीं गुट के छोटे-छोटे राष्ट्र हट न जाँय और 
अपने यहाँ से रूस विरोधी अडडे समाप्त करने पर जोर न दें | तुर्की 
इरान, इराक, यूनान आदि राष्ट्री के बारे में ऐसी अटकलबाज़ियाँ की 
जा रही हैं| उनका झ्ुकाव मिश्र ओर सीरिया की ओर अवश्यम्मावी हैं । 
अब वे समझ रहे हैं कि मिश्र ओर सीरिया ने रूस के साथ मैत्री-कर अच्छा 
हो किया | इराक की सेनिक-क्रान्ति से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता 
है कि अरब राज्यों में पश्चिमी राष्ट्री का प्रभाव उत्तरोत्तर घय्ता जा 
रह है | 

उपग्रह छोड़ने की सफलता पर भारत के प्रधान मन्त्री पं० जवाहर- 
लाल नेहरू ने कहा था कि शक्ति की इस सीमा तक पहुँचने के बाद 
सामरिक गुट-बन्दियों का अस्तित्व व्यथ हो जाता है और एक दूसरे को 
परामत करने वाले युद्ध की कल्पना के लिए. कोई स्थान नहीं रहता । मानव 
सम्यता के लिए' अत्यन्त दुर्भाग्य की बात यह है कि “उपग्रह? के निर्माण 
को चेतावनी के रूप में नहीं बल्कि युद्धोपकरणों के निर्माण की स्पर्धा 
आगे बढ़ाने की “उत्तप्रेरणा के रूप में अहण किया जा रहा है | 

नाथो परिषद्‌ का विशेष अधिवेशन बुलाना, मैकमिलन की अमेरिकी 
यात्रा तथा मैकमिलनन्ञ्राइसनहावर वार्ता, दोनों राष्ट्रनायकों का पार- 
माणविक क्षेत्र में पहले से अधिक सहयोग करने की च्चों, अतलांतक गुट 
के अन्य राष्ट्री से भी पारमाणविक रहस्यों में सहयोग की सहमति आदि 
इस बात को सूचित करते हैं कि पश्चिमी रष्ट अब भी शस्त्रास्त्रों के 
निर्माण की होड़ ' रूस को पछाड़ने की सामरिक दृष्टि से ही विचार कर 
रहे हैं | इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करना उचित नहीं है क्योंकि इससे 
कठुता और बढ़ेगी जिसका फल बड़ा ही भयड्भुर होगा। अन्तरराष्ट्रीय 
सहयोग की नीति अपनाने में ही कल्याण है। जिस प्रकार परमाणु शक्ति 
को जनोपयोगी कार्यों की ओर मोड़ा गया है उसी प्रकार स्पुटनिक ओर 
रूसी राकेयों को भी वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा अंतरिक्ष के रहस्यों की 
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जानकारी आप्त करने के लिछ ही प्रयोग में लाना चाहिए.। अतः राजनी- 
तिशें को इस शक्ति का दुरुपयोग न कर इसका क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान 
तक ही सीमित रखना चाहिए । इसी में विश्व का कल्याण निहित है ओर 
इससे विश्व के राष्ट्रों में पारस्परिक द्वेप की मावना उत्पन्न न लेगी बल्कि 
यह शक्ति मानव उत्थान में सहायक ही सिद्ध होगी । 
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विश्व के सम्मुख आज अनेक समस्‍यायें हैं जिनको सुलकाने में 
संयुक्त राष्ट्रसंघध तथा शांतिप्रिय देश प्रयक्षशील हैं। कुछ प्रमुख 
समस्याश्रों का यहाँ उल्लेख किया गया है | 


« साइम्रस ((५७7ए७) 


वश्चिमी बड़े राष्ट्र अपने स्वाथ साधन के लिए. अपने छोटे मित्र- 
राष्ट्री के हितों पर भी कुठाराबात कर सकते हैं, इसका ज्वलन्त प्रमाण 
साइग्रस का प्रश्न है। - 


साइप्रस भूमध्यसागर का सबसे बड़ा टापू है। इसकी भोगोलिक 
स्थिति सेनिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। यहाँ हवाई अडडे बनाये 
जा सकते हैं | रूस निकय होने के कारण उस पर आसानी से आक्रमण 
कर सकता है| विश्व का सबसे महत्त्वपूर्ण जल-मार्ग स्वेज नहर इसके 
निकट है । युद्ध की स्थिति में साइप्रस को आधार बनाकर इस जल-मार्ग 
पर आधिपत्य कायम किथा जा सकता है। 


_ यहाँ की कुल जनसंख्या करीब ५ लाख है जिसमें करीब ४ लाख 
यूनानी और १ लाख तुक हैं। सर्वप्रथम साइप्रस पर तुक वालों का 
अधिकार था | तुर्की शासन काल में साइप्रस वालों पर अनेक अत्याचार 
होते थे जिससे उनमें अशान्ति फ़रेलने लगी ओर तुर्की शासन के विरुद्ध 
विद्रोह की आग भमकने लगी | सन्‌ १८२६ में यूनान एक स्वतन्त्र राष्ट्र 
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घोषित हुआ, इससे साइग्रस की यूनानी आबादी को प्रेरणा मिली | वे 
यूनान के साथ सम्मिलित कर लिये जाने की माँग करने लगे। इसी 
समय “इनोसिस” आन्दोलन का जन्म हुआ | 

सन्‌ श्य७८ में बलिन-सन्धि हुई और ब्रिंगेन को साइग्रस मिला । 
लेकिन कुछु समय तक साइपग्रस पर तुर्की का ही अधिकार ह्औला। सन्‌ 
१६१४ में जब प्रथम महायुद्ध आरम्म हुआ, तब ब्रिटेन ने साइप्रस 
को सदा के लिए. ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। सन्‌ १६२५ 
में ब्रिटेन एक अध्यादेश निकाल कर साइप्रस को ब्रिटिश साम्राज्य में 
विधिवत्‌ मिला लिया | साइप्रस पर शासन करने के लिए. एक गवर्नर 
नियुक्त हुआ | उसकी सहायता के लिए. एक कार्यपालिका और एक 
विधान-परिषद्‌ बनायी गयी जिनमें यूनानियों ओर तु्कों को अनुपात 
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के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त है । 


आजकल साइग्रस में काफी राजनीतिक सरगरमी है | वहाँ (इनो- 
सिस” और 'इओओका” आन्दोलन बड़े जोर से चल रहा है | इस आनन्‍्दो- 
लनों का नेतृत्व नेता पादरी आरकबिशप मकारियास कर रहे हैं) 

साइग्रस-समस्या एक अन्तरराष्ट्रीय समस्या बये गयी है। इसमें तीन 
राष्ट्र, ब्रिटेन, यूनान और तुककों उलमे हुए. हैं | इन राष्ट्रों में इतना अधिक 
पारस्परिक विषमता तथा मतभेद है कि इस' समस्या का शीघ्र समाधान 
होना कठिन दिखाई दे रहा है। 


जेसा कि आगे कहा जा चुका है, पूर्वी भूमध्यसागरीय ज्षेत्र में महत्त्व- 
पृर्ण सामरिक स्थिति वाले दापू साइप्रस में यूनानी बहुसंख्यक हैं और 
एक लघु अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में तु हैं । साइप्रस-निवासी यूनानियों 
की माँग है कि साइप्रस को यूनान में मिला दिया जाय ओर इसी कारण 
वे 'इनोसिस”ः आन्दोलन चला रहे हैं जिसका ध्येय है कि साइग्रस को 
यूनान में मिला देना चाहिए. ।"इस अन्दोलन को यूनान का समथन 
ग्राप्त है । यूनानियों का कहना है कि दोनों देशों की भाषा, सम्यता, 
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संस्कृति, धर्म आदि में एकता है। श्रतः साइग्रस को यूनान देश में मिला 
देना चाहिए। छ्िलीय महायुद्ध के बाद के दिनों में यूनान से मिलने की 
माँग का ब्रिटेन द्वाम विरोध और जनता कौ दमन होने पर “इनोसिसः 
आन्दोलन ने उम्र रूप धारण कर लिया है । यूनानी सरकार ने भी साइप्रस 
स्थित यूनानियों का पक्ष लेने लगी ओर साइप्रस की स्वतन्जता और 
उसके लिए. आत्मनिर्णय के सिद्धान्त की माँग करने ,लगी। ब्रिटिश 
सरकार इन माँगों को ठुकराती रही ओर अपने दर्मन चक्र को जारी 
रक्‍्खा । अन्त में विवश हो यूनान की सरकार को साइप्रस समस्या को 
राष्ट्रसंघ में ले जाना पड़ा । 

दूसरी ओर अल्प संख्यक के रूप में तुक हैं जो “इनोसिस” आन्दो- 
लन का विरोध करते हैं | जब साइप्रस के यूनानियों ने साइप्रस-समस्या 
को सुलमाने के लिए सँयुक्त राष्ट्रसंघ से अपील की तो तुकी जनता ने 
इसका विरोध किया१ तुर्की सरकार भी इन लोगों का पक्ष ले रही हे। 
उनकी कीना हे कि साइग्रस अब तक तुर्की साम्राज्य का एक भाग था। 
फिर यूनान की अपेक्षा साइप्रस तुर्की के अधिक करीब है। सुस्क्षा 
की दृष्टि से साइगप्रस तर्की को फिर मिलना चाहिए। 


साइग्रस समस्या के जटिल होने का एक ओर भी कारण है | इस 
समस्या से सम्बद्ध राष्ट्र नाठो-सेनिक-संघटन के सदस्य हैं। ब्रिटेन ओर 
यूनान में जब इस समस्या को लेकर मनमुठाव बढ़ने लगा तो नादो की 
एकता खतरे में पड़ने लगी। अमेरिका नाथी की एकता को बनाये 
रखने के लिए ब्रियसग पर इस बात का दबाव डालने लगा कि साइप्रस 
की समस्या को जनदत के आधार पर शीघ्र से शीम सुलभा देना 
चाहिए । अमेरिका के दबाव पर ब्रियेन ने एक गोलमेज सम्मेलन करने का 
निश्चय किया | यह सम्मेलन लन्दन में २९ अगस्त १६४४ से प्रारम्भ 
हुआ | इस सम्मेलन में तुर्की सरकार को भी आमन्त्रित किया गया । 
तीनों राष्ट्रीं के विचार में इतना मतभेद था कि कोई उपाय नहीं निकल 
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सका । ब्रिटेन साइप्रस को स्वशासन देने के पक्त में था | यूनानी प्रतिनिधि 
साइप्रस के लिए आत्म-निणय का सिद्धान्त! (?ग्रटां06९5 ० छ$6 
0८६८४४४४7००0४०07) चाहता था | तुर्की प्रतिनिधि इसक* विरोध करता 
था | फिर साइप्रस वालों का कहना था कि साइप्रस निवासियों का ही 


प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है | अतः इस सम्मेलन को साइप्रस के बुरे में 


कोई निणुय देने का अधिकार नहीं है । फल यह हुआ कि यह सम्मेलन 
बिना कोई निणुय के समाप्त हो गया | 


जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध हे, वह साइप्रस को आन्तरिक मामलों 
तक की स्वशासन देना चाहता हे। उसका कहना है कि वह अनेक 
सेनिक गुटों का सदस्य है जिसके अंतर्गत उसे अनेक सुरक्षात्मक उत्तर- 
दायित्व निमाने हैं। अपने इन उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए 
साइप्रस का उसके अधीन होना आवश्यक है | इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि जब तक अन्तरराष्ट्रीय राजनीति का वर्तमान रूप रहेगा और 'शीत- 
युद्ध (४00 (४००) बन्द नहीं हो जाता, तब तक ब्रिंगेन के हाथों से 
साइप्रस की मुक्ति नहीं हो सकती । 


लन्दन सम्मेलन के बाद साइप्रस की राजनीतिक स्थिति फिर खराब 
हो गयी। सम्पूर्ण देश में आतंक छा गया। यूनान नागे के अधिवेशनों 
में माग लेने से इनकार कर दिया और ऐसा अतीत होने लगा कि वह 
नायो? से प्थक हो जायगा। अमेरिका नागो के राष्ट्री के बीच फूट नहीं 
चाहता था । अतः वह फिर ब्रियसेन पर दबाव डालने लगा। अमेरिकी 
प्रयत्त के फलस्वरूप ब्रिगेन ने साइग्रस-समस्था को सुलभाने के लिए 
३ अक्टूबर सन्‌ १६५४५ को सर जान हाडिन्ज को सारप्रस का गवर्नर बना 
कर भेजा | सर जान हाड्डिन्ज ने वातो के लिए. आकबिशप मकारियास को 
आमन्त्रित किया। किंतु वार्तालाप का कोई फल नहीं निकला । इसके बाद 
ब्रिटेन के उपनिवेश-मन्त्री साइग्रस आये, लेकिन उनका भी प्रयास व्यथ 
रहा | इन सव विफलताओं का परिणाम यह हुआ कि साइपग्रस की स्थिति 
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दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गयी। ६ मार्च सन्‌ १६५६ को साइयप्रस की 
सुरक्षा व शांति के नाम पर आकबिशप म॒कारियास को ब्रिटेन ने गिरफ्तार 
कराकर किसी शुप्त स्थान को भेज दिया । 


आकीबिशप मकारियास की गिरफ्तारी और देश निष्कासन का 
समाध्रर साइप्रस और यूनान में बिजली की तरह फेल गया । सा 
के यूनानियो ने हड़ताल मनायी तथा विरोध में“जलूस निकाले । उधर 
जब यूनान की सरकार को यह खबर मिली तो उसने अपना राजदूत 
ब्रिय्न से वापस बुला लिया ओर सुरक्षा परिषद्‌ में साइग्रस के प्रश्न को 
लेकर ब्रिटेन के विरुद्ध शिकायत कर दी, यहाँ तक कि ब्रिटेन में ही सरकार 
के इस कार्य की कटु आलोचना हुईं। अमेरिकी सरकार ने ब्रिटेन के इस 
कार्य की निन्‍्दा की और एक बार फिर साइप्रस समस्या को शांति से 
सलमाने के लिए ब्रिटेन से आग्रह किया | लेकिन कोई परिणाम नहीं 
निकला जिससे ब्रिेग ओर अमेरिका के बीच थोड़े समय के लिए! मतभेद 
हो गया । 

यह सब होते हुए. भी साइपग्रस के प्रति ब्रिटिश नीति में कोई फक नहीं 
आया। १२ जुलाई सन्‌ १६५६ को साइप्रस के लिए इडेन-सरकार ने एक 
योजना प्रस्तुत की तथा प्रमुख विधान विशेषज्ञ लाड रेडक्लिफ को साइप्रस 
की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए साइप्रस भेजा । दिसम्बर 
सन्‌ १६४६ में लार्ड रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें 
उन्होंने साइप्रस के लिए: द्वेघ-शासन (पर 5फ्छ९7॥ 04 60ए८१- 
7८7६ ) की सिफाडिश की | इस देध-शासन प्रणाली के अन्तर्गत साइप्रस 
की सरकार को दो भागों में बाँठा जायगा | एक भाग जिसके अन्तर्गत 
_ सुरक्षा और विदेशी नीति होगा, गवनर के अधीन रहेगा और दूसरे भाग के 
अन्तर्गत अन्य सभी चीजें रहेगी और जिसके शासन के लिए एक भन्त्रि- 
मण्डल होगा । साइग्रस वालों ने इस द्वेध-शासन प्रणाली का घोर विरोध 
किया। साइप्रस की दशा बिगड़ने लगी। अन्त में विवश होकर ब्रिगेन ने 
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आकंबिशप मकारियास को मुक्त कर दिया, पर उन्हें साइप्रस प्रवेश करने 
की अनुमति नहीं दी गयी । 


अगस्त ?श८ में ब्रिटेन ने साइप्रस के लिए. एक सामेदारी की योजना 
बनाया जिसमें यह कहा गया कि शांति होने पर सभी निर्वासित सुझ्डगप्रस- 
वासियों को वापस-्ूलाया जायगा, मतदाता सूची तैयार करायी जायगी; 
जिससे साइग्रस में यूनातियों एवं तुर्कों की प्थक विधान सभाओं का 
चुनाव हो सके । इस योजना को आकेबिशप मकारियास ने 'मू्ख॑तापूर्ण” 
कहकर अ्रस्वीकृत कर दिया | इस योजना के उत्तर में आकबिशप मका- 
रियास ने स्वतन्त्र साइग्रस सम्बन्धी एक प्रस्ताव रखा जिसे ब्रिटेन ने 
अस्वीकार कर दिया | 


२ दिसम्बर ५८ को संयुक्त राष्ट्संघ की राजनीतिक समिति में 
भारतीय स॒रक्षामन्त्री श्री बी० के० कृष्ण मेनन ने साइग्रस के प्रश्न पर जो 
भाषण दिया, उससे इस समस्या पर काफी प्रकाश पड़ता है। उन्होंने अपने 
भाषण में कहा--“हमारा पक्ष यह हे कि साइप्रस साइग्रसवासियों का है। 
सन्‌ १६५७ में इस प्रश्न पर एक नयी बात सामने आयी । पहले साइप्रस 
में ब्रियन और यूनान ये दो ही पक्ष थे, पर उस समय एक तीसरा 
पक्ष तुकीं भी बीच में आ गया । तीन ब्रिटिश प्रधान मन्त्री सर्व श्री 
ग्लैडस्टन, लायड जाज ओर चच्चिल यूनान के साथ साइग्रस-यूनियन की 
चर्चा कर चुके हैं। पर ब्रिटेन की राष्ट्रीय नीति पर परिवर्तन आने के बाद 
से साइप्रस के ऐक्य में मी टोंटे का प्रसंग उपस्थित हो गया है। ग्राचीन- 
काल में साइप्रस एक साम्राज्य था| बाद में वह औषद्योमन साम्राज्य का 
अंग बना ओर प्रायः १६ वीं शताब्दी के शैनन्‍्त में अंग्रेज साइग्रस की 
ग्रभुसता के रक्ताथ पहुँचे | तुर्की ने री जारशाही से साइप्रस की अखें- 
डता की रक्षा के लिए ही अंग्रे जो को, बुलाया था | इसलिए सवाल तुर्क या 
यूनान का नहीं, बरन्‌ साइग्रस का है| बाद, २०-२० साल तक साइग्रस 
#४एक शाही उपनिवेश” की तरह बना रहा । ध्यान रखने की बात यह है 

फ्रा०--९ ९ 
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कि उसे दो उपनिवेश नहीं माना गया था और एक ही गवर्नर वहाँ नियुक्त 
किया गया था | 

“इस प्रकार साइप्रस का इतिहास देखने से प्रकट होता है कि साइप्रस 
के विभाजन का प्रश्न ही नहीं है। क्या तीन-चार हजार साल के इतिहास 
पर पद डालकर पिछले कुछ वर्षों की बात पर ही विचार किया जायगा ! 
साइप्रस के इतिहास में दो इकाइयों की कोई बातु ही नहीं | आज साइग्रस 
में दो भाश्यों के बीच जेसी कठु॒ता देखी जा रही है, ऐसी यदि पहले से 
रही होती तो इस टापू में कोई जीवित न रह जाता । तुर्की ओर यूनानी के 
बीच वहाँ रेखा खींच सकने जैसी गंजाश्श नहीं कि एक क्षेत्र तुर्की ओर 
दूसरा यूनानी करार दिया जाय । यदि अल्पसंख्यक दृष्टि से विचार हो 
तो आरमीनियाई, अ्ररब ओर दूसरे भी वहाँ रहते ही हैं । 

“भौगोलिक टष्टि से साइप्रस और तुर्की के बीच ४० मील के सागर 
कर अन्तर दिखलाकर ब्रिटिश उपनिवेश मम्त्री उसे उसका निकट्स्थ टापू 
करार देते हैं। सीरिया से भी तो साइप्रस दिखलायी पड़ता है। ऐसे उम्र 
विचारों पर हम नहीं जाना चाहते। साइप्रस ने प्रगति की है और ध्यान 
इस बात पर देना है कि वह पीस न दिया जाय | इसके बहुत प्रमाण है 
कि साइप्रसवासियों का अपना एक स्वरूप है। वे साइग्रसाई, तुकी या 
यूनानी की तरह वार्ता करते हैं। एक अंग्रेज गवर्नर ही साइग्रस के बारे में 
कह चुका है कि वहाँ साम्प्रदायिक कट्धता नहीं है। उत्पन्न कटुता नयी 
बात है ।” 

उपर्युक्त भापण के यह स्पष्ट हो जाता है कि साइग्रस की समस्या 
ब्रिटेग की उपज है। भारत- सदेव की भाँति शांति और स्वतन्त्रता का 
जोरदार समर्थक रहा है। उसकी दृष्टि में साइग्रस साइग्रसवाधियों 
का हैे। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन 'फूट डालो” और “राज्य करो? की 
नीति को अपनाकर साइग्रस पर शासन करना चाहता है। साइप्रस की 
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भौगोलिक स्थिति इतनी महात्त्वपूर्ण है कि वह उसे सहज में छोड़ देना नहीं 
चाहता । अल्प संख्यक तुर्कों की पक्ष लेकर साइग्रस-स्थित्,यूनानियों और 
त॒र्कों के बीच फ़ूटमत पेदा करके अपने शासन को बनाये रखना चाहता 

| ब्रिटेन की दुरंगी नीति का ही परिणाम है कि एशिया में पाकिस्तान 
तथा मध्य पूर्व में इसराइल की स्थापना हुईं | दुःख की बात तो यह हे कि 
साइप्रस में ब्रिटेन कोहतनी जबरदस्ती ओर जुल्म होने पर भी राष्ट्संत्र ने 
अब तक साइग्रस के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। समय की 
माँग तो यह है कि साइप्रस को अविलम्ब स्वतन्त्रता दे दी जाय। स्वतन्त्र 
होने पर साइग्रस-निवासी स्वयं यह निर्णय कर लें कि वे यूनान के साथ 
रहेगे या स्वतन्त्र रूप से | 

माल्टा ( (०७ ) 


माल्दा-भूमध्यसागर में फ्रान्स के दक्षिण स्थित एक छोदा-सा द्वीप 
। इसका भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है। सब- 
ग्रथम इस पर फ्रान्स का अधिकार था। सन्‌ १८१४ में यह ब्रिटेन के 
अधिकार में आ गया | सन्‌ १६५४ में माल्या को स्वश्डसन का अधिकार 
दिया गया । माल्या की संसद को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन 
परराष्ट्र और प्रति-रक्षा-विभाग ब्रियेन के अधीन हं&। 
माल्टठा तथा ब्रिटेन का सम्बन्ध कटु होने का मुख्य कारण ब्रिगेन 
द्वारा सन्‌ १६५५ में हुए समझौते की उपेक्षा है। उक्त समभौते में ब्रिटेन 
ने आश्वासन दिया था कि माल्या के जहाजी कारखाने बन्द होने से जो 
मजदूर बेकार होंगे, उन ब्रिगे काम काम लगाने का प्रजवत्न करेगा | समय 
आने पर ब्रिटेन के साफ इन्कार करने पर मॉल्टदा .में जो उसकी ग्रति- 
क्रिया हुई, उसी का परिणाम है कि ३० दिसम्बर सन्‌ १६५७ को माल्टा 
की संसद ने ब्रिंठेन से सम्बन्ध-विच्छेद,करने का निश्चय कर लिया । 
डाक्टर डाम मिंयाफ माल्या के समाजवादी प्रधान मन्त्रो हैं। ये 
पहले ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध बनाये रखने के कट्टर समथंक थे । उदार- 
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विचार के होते हुए भी श्री मिंदाफ में क्रान्तिकारी परिवर्तन का मुख्य 
कारण ब्रिटेन क+ प्रतिरक्षा व्यय में कयोती करना है। इस कठोती से १२ 
हजार गोदी मजदूरों के बेकार होने की सम्भावना थी। श्री मिंठाफ ने 
ब्रिटिश सरकार से प्राथना की कि वह ऐसा कदम न उठाये ओर यदि 
उठाये तो बेकार होने वाले मजदूरों के लिए काम ले कर दे। 
श्री मिंयाफ ने इस सम्बन्ध में ब्रियेन के उपग्विवेश सचिव श्री एलन 
लेनाक्स बायड से भी अपील की। लेकिन सभी प्रयत्न विफल रहे। 
अन्त में श्री मिंदाफ ने ब्रियेन से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने का एक विधिवत 
प्रम्ताव माल्या के संसद में उपस्थित किया | समाचार मिलते ही उपनिवेश 
सचिव ने माल्टा के नाम अपना एक विशेष सन्देश भेजा जिसमें बताया 
कि उन्होंने माल्या के संसद में पेश होने वाले प्रस्ताव की रिपोर्ट 
देखी है, किन्तु उसते वह काम नहीं हो सकेगा जिसके लिए ब्रिगेन और 
साल्टा दोनों देश प्रयत्नशील हैं | साथ ही साथ दोनों देशों के समान 
हित को भी लाभ न पहुँचेगा । 


ब्रिटिश उपनिवेश सचिव श्री एलन लेनाक्स बायड के विशेष सन्देश 
सुनने पर सम्बन्ध विच्छेद वाले प्रस्ताव पर मत लिया गया। प्रधान मंत्री 
डाक्टर डाम मिंटाफ का «प्रस्ताव सबवसम्मति से ३० द्सिम्बर सन्‌ १६५७ 
की रात्रि को पास हो गया। अपने भाषण में श्री मिंटाफ ने बताया कि 
यदि ब्रिटेन अपनी वायु या स्थल सेना के साथ उद्जन या पारमाणविक 
बम लेकर माल्टा आता है तो भी वह जनता की इच्छा के विरुद्ध उन 
लोगों पर शासन कूति में समथ न होगा | 


८ जनवरी सन्‌ १६५८ की माल्या ने ब्रिटेन से अपना सम्बन्ध विच्छेद 
करने के निश्वय को बदला । माल्टा के प्रधान मन्त्री श्री डाम मिंदाफ 
ने ब्रिग्न को सूचित किया कि अब नत्रेडन से सम्बन्ध विच्छेद करने की 
आवश्यकता नहीं हे | श्री मिंटाफ ने इस सम्बन्ध में ब्रिदेश उपनिवेश 
सचिव एलन लेनाक्स बायड को एक पत्र भी लिखा जिसमें माल्या के 
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उक्त निश्चय की सूचना देते हुए. कहा गया कि माल्टा में रोजगार का 
स्तर बनाये रखने के प्रति जब तक ब्रिटेन की नियत साफ हैं, तब तक 
किसी कारवाई की आवश्यकता नहीं है। 


४ जनवरी ?५६ को श्री मिंगाफ ने घोषणा की हे कि यदि ब्रियेन "ने 
माल्या की 2 ता स्वीकार न की तो द्वीप में 'सविनय अवज्ञ-औदोलन? 
आरम्म किया जायगौंच उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि ब्रियेन 
हमारी स्वतन्त्रता में सहायता नहीं करता तो अवन्य' कोई शक्ति इसके लिए 
तैयार हो जायगी। 


गोवा ( 009 ) 


भारत में उपनिवेशवाद की एक निशानी गोवा, दामन ओर दिव 
के रूप में अब भी बच गयी है । भारत से ब्रिटेन और फ्रान्स तो हट गये, 
किन्तु पश्चिमी किनारे पर पुरतंगाली साम्राज्य के अवशेष के रूप में गोवा 
पर पुतंगाली अधिकार बना हुआ है। 

१६वीं शताब्दी के लगभग ही इन प्रदेशों पर पुतगाल का अधिकार 
हो गया था । उस समय बम्बई भी पुतगाली साम्राज्य सें सम्मिलित था | 
गोवा, दामन ओर दिव का कुल क्षेत्रफल १५३८ वर्गमील है । यहाँ की 
जनसंख्या ६ लाख से अधिक है | ६००० मील की दूरी से पुतंगाल इस 
प्रदेश पर शासन करता है तथा इसे पुतगाल का ही अंग समभता है । 

दामन बम्बई से १०० मील उत्तर में है। इसके निकट दो और 
छोटी बस्तियाँ हैं--दादरा ( एक गाँव ) तथा नमन हवेली ( करीब २० 
गाँव ) | ये बस्तियाँ मारत की सीमा में ३० मील तक स्थित हैं| सन्‌ 
१६४७ में जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब इन प्रदेशों का भारत में विलय, 
होने का प्रश्न उठा। उस समय पांडेचरी, माही आदि कुछ फ्रान्सीसी 
उपनिवेश भी थे जो कुछ समय बाद भारत में मिला दिये गये । पुर्तगाल 
ने फ्रान्सीसी उदाहरण का अनुकरण करने से अस्वीकार कर दिया | फल- 
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स्वरूप इन प्रदेशों में मारत में सम्मिलित होने के लिए स्वातन्र-आंदोलन 
आरम्म हो गये। पुतगाल ने अपना दमन चक्र जारी किया । आंदोलन- 
कत्ताओं के साथ बबरता का व्यवह् र किया जाने लगा | वे जेल में ठूस 
दिये गये । कितने मृत्यु के बाद उतार दिये गए'। गशुत्त आन्दोलन शुरू 
हुआ । भारतीयों ने इन स्वातन्त्र-प्रेसियों के कुक" सहानुभूति दिखलायी 
ओर इन प्रदेशों में प्रवेश किया | पुतंगालियों के क्लत्वेन को समाप्त करने 
के निमित्त संब्रठित गोवा निवासियों के स्वातन्त्र आन्दोलन ने सन्‌ १६५४ 
में भारतीय सीमा स्थित दादरा और नगर हवेली को मुक्त कर गोवाई 
जनता की “वरिष्ठ पंचायत? का शासन कायम किया | पुरतंगाल श्रब इन 
मुक्त वस्तियों को फिर से गुलाम बनाने के लिए. फौज ओर प्रशासनिक 
अधिकारी भेजने का अधिकार चाहता है। इस अधिकार की माँग के लिए 
पुतंगाल ने २१ सितम्बर सन्‌ १६४७ को अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में 
अपील की | पुर्तगाल अपने इस अधिकार के समर्थन में सन्‌ १७७६ में 
मरहठों के साथ हुईं सन्धि का हवाला देता है । 

भारत ने-न केवल पुतंगाली आरोपों के विरुद्द आपत्ति उठायी बल्कि 
विश्व न्यायालय के अधिकार ज्षेत्र को भी चुनौती दी। भारत की ओर 
से भारत के महाधिवक्ता श्री सीतलवाड ने पेरवी की | उन्होंने अपने ६ तर्क 
पेश करते हुए पुतंगाली आवेदन को अनियमित ही नहीं बल्कि अबेध भी 
बतलाया । ये तक निम्नलिखित थे :-- 

(१) भारत का मत है कि पुतंगाल ने अपने आवेदन में अन्तरराष्ट्रीय 
न्यायालय के जिस अनिवार्य कार्य क्षेत्र का हवाला दिया है वह अवैध है 

कि पुतंगाल ने स्वयं अन्द्रष्ट्रीय न्यायालय के अनिवाय ज्षेत्र की यह 

“बाध्यता स्वीकार नहीं की है। 

(२) पुतंगाल ने जिस समय आवेदन किया, उस समय भारत ने अतर- 
राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य कार्य ज्षेत्र को स्वीकार नहीं किया था। 

(३) इस मामले में न्यायालय का आवाहन करने का पुर्तंगाल को 
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अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि आवेदन-पत्र दाखिल करते समय धोषणा 
की बातें भारत को नहीं भेजी ग्व्थी थी । 

(४) आवेदन-पत्र दाखिल करने के पूव यह आवश्यक था कि पुत- 
गाल ने कूटनीतिक वार्ता की सहायता से इस प्रश्न को हल करने का 
अन्तिम प्रयत्न जा पूत होता । 

(५) अआवेदन-पत्रैछूं जिन बातों का उल्लेख हे वे भारत के आन्त- 
रिक मामलों से सम्बन्धित :है। इसलिए भी न्यायालय उस पर विचार 
नहीं कर सकती | 

(६) आवेदन-पत्र न्यायालय के विचार क्षेत्र से इसलिए भी बाहर हे 
कि भारत तथा पुतंगाल के इस विचार का व्यापक राजनीतिक 
आधार है । 


श्री सीतलवाड ने पुरतंगाली आवेदन पर आपसि करते हुए! अपने 
बहस मे कहा कि विश्व न्यायालय को विचार करने का अधिकार' तभी 
प्राप्त होता है जब विवाद से सम्बद्ध दोनों पक्त एक मरते हो ओर विवाद 
को न्यायालय के समज्ञष ले जाने का निश्चय करें। युदि सम्बद्ध पत्षों ने 
न्यायालय की तत्सम्बन्धी घोषणा को मान्यता दी हे तो कुछ मामलों में 
न्यायालय को स्वतः विचार करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत 
ने इस घोषणा को मान्यता देने पर भी कुछ विषयों को न्यायालय के 
विचार क्षेत्र से बाहर रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। पुत- 
गाल ने इस घोषणा को मान्यता नहीं दी है और यदि दी भी है तो 
शिष्दाचार के नाते | उसे भारत को जताना चाहिए था जो उसने नहीं 
किया । शआवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पहले बिवाद के निपदारे के संबंध 
में कूटनीतिक स्तर पर समझौते का पूर्ण प्रयास करना आवश्यक है । «» 
पुर्तगाल ने यह शर्त भी पूरी नहीं की ओर बिना भारत को किसी तरह 
सूचित किये अकस्मात्‌ न्यायालय में आवेदन करने का निश्चय' कर 
डाला । भारतीय भूमि से होकर सेना भेजने के सम्बन्ध में पुतंगाल ने 


श्द्ष्द आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएं 


सन्‌ १७७६ की जिस सन्धि का हवाला दिया है, उसमें दादरा और 
नगर हवेली का कोई उल्लेख नहीं हे #मारत के महाधिवक्ता ने यह 
भी कहा कि ब्रिटिश काल में भी इन बस्तियों में पुतंगालियों के जाने का 
अधिकार ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर निर्भर था। उन्होंने यह भी कहा 
कि पुर्तिझल का आवेदन गोवा की स्वतन्त्रता और राजनीतिक प्रश्नों से 
सम्बद्ध है और पुतंगाल उसे कानूनी जामा पहनुक्वई राजनीतिक उद्देश्य 
की सिद्धि करना चाहता है। पुर्तगाल के आवेदन ओर भारत द्वारा 
आवेदन के साथ ही इस मामले में विश्व न्यायालय के अधिकार- 
ज्षेत्र के विरुद्ध आपत्ति उठाने से इस प्रश्न को अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त 
हो गया है| इस विवाद का इसलिए' और भी महत्व है कि सत्रह जजों 
वाले विश्व न्यायालय के अध्यक्ष अमेरिकी जज श्री ग्रीन एच० हैक- 
वर्थ हैं और जजों में एक पाकिस्तानी जज भी है। अमेरिका और 
पाकिस्तान गोवा का पक्ष लेते हैं। 


२४ सितम्बर ?५७ को भारतीय पक्ष से बहस करते हुये प्रोफेसर 
वालडक ने तीन त॒क पेश किया । उन्होंने कहा कि पुतंगाल ने अपने 
आवेदन में यह जो शर्त लगा रखी है कि किसी भी समय' ओर किसी भी 
प्रकार के झगड़े के प्रसंग में राष्ट्संधीयः महामन्त्री को सूचना देकर 
धोषणा की परिधि से प्रथक होने का पुतंगाल सरकार का अधिकार सुरक्षित 
बना रहेगा, वैकल्पिक धारा की बातों से बेमेल है | अतः न्यायालय के 
अनिवार्य न्याय क्षेत्र को स्वीकार करने के लिये पुतंगाली घोषणा पूर्णतः 
अवैध मानी जानी चुहिये | दूसरी बात यह है कि पुरतंगाल के आवेदन- 
पत्र से वैकल्पिक धारा के अन्नर्गत विश्व न्यायालय का अनिवार्य न्याय- 

"क्षेत्र स्थापित नहीं हो पाता और जब अनिवाय न्याय ज्षेत्र-स्थापित नहीं 
हो पाता तो विश्व न्यायालय को पुतंगाली आवेदन पत्र पर विचार 
करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रोफेसर बालडक का तीसरा तक यह 
था कि २२ दिसम्बर सन्‌ १६५४ को जब पुतगाल ने यह दरखास्त पेश 
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की तो पुतगाल की घोषणा मारत सरकार के पास नहीं भेजी गई | फलतः 
वैकल्पिक भारत के अन्तर्गत उक्ढ् तिथि को पुरतंगाल के आविेदन-पत्र पर 
सुनवाई का अधिकार विश्व न्यायालय को नहीं प्राप्त था। २५ सितम्बर 
को जेनेवा स्थित इन्टरनेशनल-ला के प्रोफेसर पी० गुजेन हेम ने मारतु 
की ओर से बहस करते हुये कहा कि मारत से होकर जाने के ऋषिकार 
के प्रश्न॒पर पुर्तगालेन्च्छी सबसे पहले कूटनीतिक वार्ता का माध्यम 
अपनाना चाहिये था। २६ सितम्बर को भारत की ओर से ब्रिटेन के 
भूतपूर्व महान्यायवादी तथा ब्रिटिश महारानी के वतमान कानूनी सलाह- 
कार श्री फ्रैक सोसकिस ने बहस में माग लिया । भारतीय भूमि की ओर 
से जाने के लिये पुतंगाल द्वारा की गयी माँग पर बहस करते हुये आपने 
कहा कि आवेदन-पत्र में हमें यह भी नहीं बताया गया है कि किस प्रकार 
की सेना ले जायी जायगी। सेनिकों के पास केवल म्राधारण हथियार 
होगे या वे तोपखाने, टेक या बड़े-बड़े शख्त्रात्र भी ले जायेंगे । हमें, यह 
भी नहीं ज्ञात है कि इसके लिये पहले से कोई नोटिस या“सूचना भी 
आवश्यक होगी या नहीं और न यह स्पष्ट है कि भारत को झूुक्त अधिकार 
उस समय भी देना होगा जब वह युद्धरत हो या जब वह किसी युद्ध में 
तटस्थ हो। वस्तुतः पुर्तंगाल ने इस अन्तरराष्ट्रीय अधिकार की शर्तों, 
सीमाओं आदि के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया हे । 


२७ नवम्बर सन्‌ १६५७ की बेठक में अन्‍्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने 
अपना निर्णय सुनाया। भारत द्वारा पेश की गई ६ ग्रारम्मिक आपत्तियों 
में से दो पर अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने कोई निर्षुय' नहीं दिया। ये 
दोनों बातें ओचित्य के प्रश्न के साथ जोड़ दी*'ओऔर निर्णाय की कि मार्ग 
सम्बन्धी अधिकार के ओचित्य के प्रश्न पर कारवाई जारी रहेगी। शेष 
चार आपत्तियों को विश्व न्यायादुय ने अस्वीकार कर दिया। अन्तर- 


राष्ट्रीय न्यायालय के चार विचारपतियों ने मारत. के विरुद्ध दी गयी 
निर्णय के प्रति अपनी सहमति प्रकट की । ये थे विचारपति कोनिकोव 
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(रूस), उपाध्यक्ष बहावी (मिश्र), विचारपति कालेस्टाड (नावें)ओर 
मुहम्मद अर्ली करीम छागला (भारत)। «८ 

इस ग्रकार हम देखते हैं कि पुतंगाल कुछ अंश तक पूर्वी-पश्चिमी 
ग़ुट्बन्दी का लाम उठाने में सफल हुआ है | शेष दो आपत्तियों पर हंगरी 
में श्रत्णचार के प्रति चिन्तित होने वाले और गोवा में पुतंगाली अत्याचार 
और उत्पीड़न की ओर से आँख मँदने वाले पह्चिल्बी राष्् की न्याय-बुद्धि 
क्या करेंगी, अमी से कुछ कहा नहीं जा सकता । लेकिन आशा 
हे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पक्ष के ओऔचित्य' को 
समझा जायगा | 

काश्मीर (74 88]7777) 


पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों की स्वाथपूर्ण नीति ने काश्मीर को 
एक अन्तरराष्ट्रीय- समस्या का रूप दे रखा है। वास्तव में देखा जाय तो 
दाशश्मीर जेसी कोई समस्या ही नहीं है क्योंकि भारत में काश्मीर का विलय 
अन्तिम रूप से हो चुका है। वह आज मारत का एक अंग बन चुका है। 
-चकि एक बार काश्मीर का प्रश्न राष्ट्संत्र में भारत द्वारा ले जाया गया 
था, इसलिए, यहाँ पर काश्मीर के प्रश्न को सुलमाने के निमित्त राष्ट्रसंघ- 
द्वारा किये गये कार्यों का ही उल्लेख गिया जायगा। 
काश्मीर का अपना एक प्राचीन इतिहास है। इतिहास के पृष्ठों कों 
उलयने से पता चलता है कि चीनी यात्री हे नसांग भारत भ्रमण करता 
हुआ काश्मीर गया था | छुठीं शताब्दी में काश्मीर का शासक प्रवर्सेन 
द्वितीय था। वहु/”क पराक्रमी राजा था। उसने अपने शासन-काल में 
अनेक राज्यों पर विजय प्रास किया ओर एक भव्य नगर का निर्माण किया । 
हिसू शासकों में अन्तिम शक्तिशाली शासक रानी दिद्दा (६२०-१००३) 
थी। इसके बाद लोहार वंश का आरम्म हुआ, इस वंश का अन्तिम 
शासक सिंहदेव था। 


, सिंह देव की मृत्यु के बाद काश्सीर में इस्लाम का प्रादुभाव हुआ | 
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रैनचामशाह काश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। ढाई वष बाद रेन- 

चानशाह की मृत्यु हो गयी | दूसके बाद उदयनदेव काश्मीर का राजा 
हुआ | सन्‌ १४२० में जैन उल अब्दीन राज्य सिंहासन पर बेठा । यह 
एक विद्वान ओर प्रकृति प्रेमी शासक था । इसने हिन्दुओं के प्रति सहिष्णुता 
की नीति अपनायी। सन्‌ १५८६ में अकबर ने काश्मीर पर छऋाद्गषमण 
किया ओर उसे है क्वूया । जहाँगीर प्रकृति प्रेमी था | वह काश्मीर से 
बहुत स्नेह रखता था। औरंगजेब अपने शासन-काल में केवल एक बार 
काश्मीर गया था | उसके बाद उसकी मृत्यु ही हो गयी । सन्‌ १७५२ से 
काश्मीर अफ़गान शासकों के अधीन आ गया । 


इसके बाद का इतिहास डोगरा राजा गुलाब सिंह का इतिहास हे। 
गुलाब सिंह महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में नोकर थे | उनकी सेवाओ 
से प्रसन्ष होकर सन्‌ १८२० में० महाराजा रणजीत सिंछ ने उन्हें जम्मू का 
राजा बना दिया। दस वष के भीतर गुलाब सिंह ने काशमीर और पंजा्व 
के लगमग सारे प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया ।सरन १८४५ में 
जब अंगरेजों ओर सिखों के बीच युद्ध छिड़ा, तब गुलाब सिंह ने अंगरेजों, 
की सहायता की। सन्‌ १८५७ में उनकी मृत्यु हो गयो। उसके उत्तरा- 
घिकारी रणवीर सिह ने गिलगिद तथा आस-पास के प्रदेश पर अपना 
अधिकार कर लिया। सन्‌ श्टू८ू४ म॑ रणवीर सिंह की मृत्यु हो गयी। 
उनके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराजा प्रताप सिंह' गही पर बेठे। सन्‌ 
१६२७ में प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके भतीजे महाराजा हरिसिंह 
काश्मीर के शासक हुए | 

महाराज हरिसिंह उदार और का्यकुशकू न थे। इसी समय भारत 
के अन्य भागों में स्वातन्त्र आन्दोलन काफी जोर पर था जिसके प्रमाव से 
यह भाग वंचित न रहा | वहाँ आन्दोलन करने के लिए; "नेशनल कामन्‍्फ्रेन्स- 
की स्थापना हुई। जिस प्रकार भारत में काँग्रेस से स्पद्धों करने के 
लिए. मुसलिम लीग बनी, उसी प्रकार काशमीर में नेशनल कान्फ्रेन्स से 
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स्पद्धां करने के लिए मुसलिम कान्‍्फ्रेन्स की स्थापना की गयी। लेकिन 
नेशनल का+फ्रेन्स के सामने मुसलिम्‌ कान्फ्रेस्स की एक भी दाल न 
गली । 
अ्रगस्त सन्‌ १६४७ में जब भारत ओर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने 

काश्मीर पर आक्रमण करने के लिए! कबायलियो को इस उकसाया। इस 
योजना के पीछे अंग्रेजों का भी हाथ था। ०4 छरं अब तक तस्स्थ 
थी अर्थात्‌ काश्मीर के महाराज अभी यह निर्णय नहीं कर पाये 
थे कि काश्मीर को भारत में अथवा पाकिस्तान में शामिल होना 
चाहिए. । कवायलियों के आक्रमण में पाकिस्तान का हाथ देख कर 
काश्मीर ने भारत से सहायता माँगी। भारत ने काश्मीर को सहायता 
देने के लिए. एक शर्तें रखा | शर्त यह था कि काश्मीर को भारत में 
सम्मिलित होना ण्ड़ेगा | काश्मीर ने इस शत को स्वीकार कर लिया 
ओर महाराज हरिसिंह ने सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिये। भारतीय- 
सेना काश्मीर पहुँची ओर पाकिस्तानियों को मार भगाया | लेकिन भारत 
ने दो गलतियाँ कर दीं--पहली गलती यह थी कि पाकिस्तानियों के 
“मार भगाने के कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया, जिसका परिणाम यह है 
कि काश्मीर के एक भाग पर पाकिस्तान का अब भी अधिकार हे। यह 
भाग आज्ञाद काश्मीर” कहलाता है । दूसरी गलती यह थी कि भारत 
काश्मीर के प्रश्न को राष्ट्रसंघ में ले गया जिससे आज पश्चिमी राष्ें 
को काश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया । 


काश्मीर-समस्या का जब्म 


इस प्रकार काश्मीर-म्रमस्था का जन्म हुआ | भारत को आशा थी कि 
राष्ट्रसंत्र उसके साथ न्याय करेंगा और आक्रामक को उचित दण्ड की 
व्यवस्था करेगा | लेकिन वहाँ न्याय के स्थान पर अन्याय हो रहा है । 

काश्मीर समस्या को सुलभाने के लिए. राष्ट्रसंघ ने क्‍या किया, इसे 
समभकने के पहले वास्तविक तथ्य को जान लेना आवश्यक है। वास्तविक 
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तथ्य यह है कि () पाकिस्तान आक्रामक है। उसने काश्मीर पर आक्रमण 
किया है। (॥) काश्मीर के एक भाग पर पाकिस्तान का अ्रब भी अधि- 
कार है और वहाँ पाकिस्तानियों की सेना मोजूद है। (॥) जम्मू और 
काश्मीर ने स्वयं अपने को भारत में मिला दिया है। ४ अप्रेल «सन 
१६५८ को प्रधा नये नेहरू ने स्वयं कहा हे--“भारत के सम्बन्ध में 
मुख्य रूप से दो-तीन एफ बातें हैं जो वास्तविकतापर्ण हैं। वे मूलभूत 
बातें हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है। अतएव उसे अपनी सेनाएँ 
पीछे हटानी होगी । दूसरी बात यह है कि जम्मू ओर काश्मीर राज्य ने 
अपने को भारत में शामिल कर लिया है | यदि यह, वास्तविकता 
स्वीकार कर ली जाय तो अन्य प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है।” 
ओर तदनुरूप काम भी किया जा सकता है। कुछ स्वाथपर्ण राष्टें के 
हस्तक्षेप के कारण राष्ट्रसंघर इस तथ्यों पर परदा डालती रही है । 
राष्ट-संघ और काश्मीर 

काश्मीर प्रश्न को सुलझाने के लिए राष्ट्रसंघ्र ने सब॑ प्रथम अगस्त 
सन्‌ १६४८ और जनवरी सन्‌ १६४६ में एक*न संघीय आयोग 
भेजा | इस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के सम्मुख कुछ प्रस्ताव 
रखा। इनके प्रस्तावों में मुख्य रूप से जो बात कहीं गयी थी वह 
यह थी कि जम्मू-काश्मीर राज्य का भविष्य जनतांजिक तरीके से 
स्वतन्त्र और निष्पक्ष जनमतगणना के आधार पर जनता की इच्छा के 
अनुकूल निधारित करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। भारत 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया लेकिन पाकिस्सान ने असहमति 
प्रकट कर दी । क्योंकि पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण किया था । 
अतः वहाँ का जनमत उसके विरुद्ध था ओर यदि जनमत-गणना 
होती तो मतदान पाकिस्तान के विरूद्ध ही होता । 

इसके बाद सन्‌ १६७२ में डाक्टर ग्राहम राष्ट्र-संत्र के प्रतिनिधि होकर 
भारत और पाकिस्तान आये। इनके प्रस्ताव की मुख्य विशेषता यह 
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रही कि इन्होंगे काश्मीर में एक संघीय सेना रखने की सिफारिश की 
थी | इस सिफॉरिश को भारत ने ठकरा दिया | भारत का कहना था कि 
पाकिस्तान ने आक्रमण किया है। मारतीयः सेना काश्मीर की प्राथना 
पर भेजी गयी है | अतः पाकिस्तान की सेना को हटनी चाहिए. और जब 
काश्मीर की रक्ना के लिए. भारतीय सेना है 0080 भेजने 


का प्रश्न ही नहीं उठता है । हा 
डाक्टर ग्राहम के बाद स्वीडिश प्रतिनिधि श्री जारिंग भारत आये | 


श्री जारिंग ने काश्मीर संबंधी राष्ट्रीय ओर अन्‍न्तरराष्ट्रीय घटनाक्रमों को 
अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि “काश्मीर की हाल की घट- 
नाओं को व्यापक राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की दृष्टि से 
आँकना होगा, क्योकि काश्मीर का समूचा प्रश्न उससे बँधा हुआ है।” 
श्री जारिंग के इस"विचार का विशेष महत्व है। क्योकि यदि राष्ट्र-संघ 
काश्मीर में जनममत-गणना कराना चाहता है तो उसे राष्ट्रीय तथा अन्तर- 
राष्ट्रीय घटनाओं और परिवर्तनों पर भी विचार करना पड़ेगा। पाकिस्तान 
ज़नमतगणना' के लिए अरब जोर दे रहा हे जिसे उसने सन्‌ १६४८ ओर 
सन्‌ १६४७६ में अस्वीकार कर दिया था | मारत अब इस जनमतगणना 
के विरुद्ध है क्योंकि पहले. का सा अब वातारण नहीं है । पाकिस्तान 
अनेक सेनिक गुट वन्दियों में आबद्ध हो चुका है। उसने काफी मात्रा में 
अमेरिकी सेनिक सहायता ले चुका है । 

नवम्बर सन्‌ १६५४७ में संघीय प्रतिनिधि डाक्यर ग्राहम को काश्मीर. 
पुनः भेजने का ब्रिक्तिश अमेरिका प्रस्ताव सुरक्षा” परिषद्‌ में रखा गया ) 
प्रस्ताव की मुख्य बीते निम्ब्रलिखित थीं :-- 
,. (3 ) सुरक्षा परिषद्‌ राष्ट्रीसंघीय प्रतिनिधि डाक्टर ग्राहम को अपि- 

कार देती है कि वह पुनः मारत तथा पाकिस्तान जायें । 

(7 ) सुरक्षा परिषद्‌ श्री ग्राहम से अनुरोध करती हे कि वे राष्ट्र 
संघीय आयोग के १३ अगस्त सन्‌ १६४८ वाले प्रस्ताव को कार्यान्वित 
कराने के लिए दोनों देशों की सरकारों से वार्ता करें। 
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(70) सुरक्षा परिषद्‌ भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों से अपील 
करती है कि असेनिकीकरण की कार्य प्रणाली पर शीघ्र सुब्नकौते के लिए 
वे राष्ट्संघीय' प्रतिनिधि से सहयोग करें तथा जो समझौता हो वह तीन 
महीने के अन्दर कार्यान्वित कर दिया जाय । 

(7४ ) सिम जि, रिंपरद्‌ डाक्टर ग्राहम को आदेश देती हे कि वे 
अपने प्रयत्नों की रिपोर्ट रैण्चा परिषद्‌ को अति शीम दें | 

(५ ) इस बीच भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों से परिषद्‌ 
का अनुरोध है कि वे ऐसा कोई वक्तव्य न दें अथवा कार्य न करें जिनसे 
स्थिति को उत्तेजना मिले । उन्हें चाहिए, कि वे पूर्ण बार्ता चलाने 
के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं उसे बनाये रखने में. 
सहायक बने | 


भारतीय प्रतिनिधि श्री बी० के० कृष्ण मेनन ने उक्त प्रस्ताक प्वर 
बहस आरम्म होते ही प्रस्ताव भारत को अमान्य' होने की”यच्चना सुरक्षा 
परिषद्‌ को दे दी। उन्होंने अपने जोरदार वक्तव्य में कहा--“काश्मीर 
में जो खूनखराबियाँ हुई, वहाँ जो विंध्व॑ात्मक कार्य किये गये, उन सबके 
लिए पाकिस्तान के वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री श्री फीरोज खाँ नून व्यक्तिगत्‌ 
खूप से तो जिम्मेदार हैं ही, इस दुष्कांड के लिए. प्रैँगेन भी कम जिम्मेदार 
नहीं है । ब्रिटेन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान को शह देता रहा हे । 
मिश्र पर हुए श्राक्रमण के बाद मारत ने जो रुख अपनाया उसका बदला 
ब्रिटेन लेना“चाहता है | काश्मीर प्रश्न को हमेशा गलतू ढंग से समभकने का 
प्रयास किया गया है जिससे शास्तिपूर्ण समभौतु होने में बाधा पहुँच रही 
है। पाकिस्तान तथा उसके सहयोगी राष्ट्र मारत पर मिथ्या अमियोग लगा- 
कर मूल प्रश्न से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारत ऐसे किसी प्रस्ताव 
को स्वीकार नहीं कर सकता जो दुरमणि-सन्धि-पूर्ण हो ।” प्रस्ताव अमान्य 
होने के दो मुख्य कारण थे। पहला कारण यह था कि वह काश्मीर पर 
भारत की प्रभ्ुसत्ता के विपरीत था। भारत ऐसे प्रस्ताव को भारतीय संघ 
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का एकता पर आक्रमण समझता था। दूसरा कारण यह था कि प्रस्ताव 
में पाकिस्‍तान ब्यौर भारत को एक ही कोटि में रखते का प्रयत्न किया 
गया था जब पाकिस्तान आक्रामक है । वह मारत की बराबरी नहीं 
कर न्सकता । 

२१ नवम्बर सन्‌ १६४७ को सुरक्षा परिषद्‌ का बेठक़ मे रूस ने ब्रिटिश 
अमेरिकी प्रस्ताव पर वीठो के प्रयोग की सूचना क्रेंदी। वीटो की सूचना देते 
समय' रूसी प्रतिनिधि सोवोलोव ने प्रस्ताव पर जो अपना विचार व्यक्त 
किया, वह इस प्रकार था--पाँच राष्ट्र ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें 
केवल पाकिस्तान की ही बातो का पक्ष लिया गया है। संधीय घोषणापत्र 
के सिद्धान्त के घोर विरुद्ध यह काय हुआ है। पश्चिमी राष्ट्र काश्मीर 
समस्या का उपयोग अपनी राजनीतिक योजनाओं के लिए' करने लगे हैं 
और एक पक्ष के सिर सर्वथा अमान्य निर्णय लादने चल्ले हैं। पश्चिमी 
रष्टि ने प्रिषरदू से समभोता-मण्डलों की एक ४ खला चलवा रखी है जो 
मूल प्रश्न से ही दूर ले जाने का काम करते रहे हैं। फलतः परिषद्‌ में 

“निरथंक ढंग की ब्रहसें चल पड़ी ओर इधर ब्रियेन ओर अमेरिका काश्मीर 
में सामरिक दृष्टि से प्रतेश का द्वार खोलते की घात में संलग्न रहे | बड़े 
परिणाम में पश्चिमी राष्ट्र मे पक को जो सेनिक सहायता प्रदान की है 
उससे उनकी यह भावना प्रकट हो गईं है कि वे काश्मीर को 'सुरक्षित- 
सेनिक गढ़? बनाना चाहते हैं। आशुविक शस्त्रास्त्रों से पाकिस्तान को 
सम्पन्न किया जाना, जेठ विमानों का अड्डा-निर्माण ओर काश्मीर को गढ़ 
बनाने की चेष्टा रेप्मारत-पाक सम्बन्ध को भी जथ्लि बना दिया और 
काश्मीर समंस्या का हल ऐो और मी कठिन हो गया है |” उक्त वक्तव्य से 
ब्रिटिश-अमेरिकी चाल का पता चलता है जो सत्य है। 


२७ नवम्बर सन्‌ १६५७ को स्वीडेन ने प्रस्ताव में संगोधन उपस्थित 
किया । संशोधन का मुख्य लक्ष्य था कि प्रस्ताव के चरिताथत। वाले अंश 
में दबाव डालने वाला स्वर हट जाय ताकि प्रस्ताव पाकिस्तान और भारत 
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को स्वीकार हो और रूसी वीटो की सम्भावना न हो | ३ दिसम्बर को यह 
संशोधित प्रस्ताव १० मतों से छुवीक्ृत हो गया । रूस ने मतदान में भाग 
नही लिया । भासतीय प्रतिनिधि श्री कृष्ण मेनन ने भारत की ओर से इस 
प्रस्ताव को भी नामंजर कर दिया। उन्होंने कह्ा कि--“भारत सरकार ने 
केवल १७ जनवरी सन्‌ १६४८ के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। “श्रन्य 
दो प्रस्तावों में भी भाच्छू सरकार को फँसा रखा गया है । हम केवल एक 
ही प्रस्ताव को भंजर करे सकते हैं जिसमें कहा जाय कि आक्रमणकारी 
काश्मीर से हट जायेँ। इस प्रकार 'के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के 
वाद ही आगे की बात सोच सकते हैं।?” 

१२ जनवरी सन्‌ १६५४८ को डाक्टर आहम दिल्ली पहुँचे। पहले 
दिल्ली और बाद में कराची में शीषस्थ नेताओं से वार्ता कर उन्होंने पंच- 
सूत्रीय सुकाव रखा । ; 

(१) भारत और पाकिस्तान घोषित करें कि वे शांतिपण वातदरण 
बनाये रखेंगे जो विवाद के शांत समाधान में सहायक हेत्तात 

(२) मारत ओर पाकिस्तान को यह भी घोषित करज़ा चाहिए कि 
युद्ध-बन्दी पंक्ति के पार वे किसी भी प्रकार की शज्रुतापूर्ण कार्रवाई 
नहीं करेगे । 

(३) भारत और पाकिस्तान के लिए राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधि डाक्टर 
ग्राहम को दोनों सरकारों के परामश से यह अध्ययन करना चाहिये कि 
१३ अगस्त सन्‌ १६४८ के सुरक्षा परिषद्‌ के अस्ताव के तृतीयः अंश को 
कैसे काबोन्वित किया लवाय | अस्ताव का आशऊक था कि दोनों सरकारें 
चाहती हैं कि जम्मू-काश्मीर राज्य का सौश्वाग्य निर्णय वहाँ की जनता 
करे ओर राष्ट्रसंध की देख-रेख में निष्पक्ष जनमत संग्रह करने के लिए दोनों: 
देशों की सरकार सहमत हों । 

(४) काश्मीर के जिस भाग पर पाकिस्तान ने बलात्‌ अधिकार कर 


लिया है और जिसे राष्ट्रस॑ंत्र के प्रस्तावानुसार पाकिस्तान को खाली करना 
फा०--१२ 


श्ष्प आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ, 


हि 


है उसकी सुरक्षा के'लिए' भारतीय चिन्ता को दृष्टियत रख उस ज्षेत्र में 
राष्ट्संघध की सेना रखनी चाहिए । 6 

(५) डाक्टर ग्राहम के तत्वाधान में दोनों सरकारों के प्रधानों की यथा- 
शीघ्र बेठक होनी चाहिए'। 


डाकशर ग्राहम के सुझाव में काश्मीर क्षेत्र में बदली,हुईं परिस्थितियों 

पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था । पाकिस्तान ड्रेलटस सुझाव का स्वागत 
किया क्‍योंकि वह संघीय सेना काश्मीर क्षेत्र में रखना चाहता था और 
अब (सन १६४८ में नहीं) जनमत गंणना कराना चाहता था। भारत ने 
इस सुझाव को नामंजर कर दिया । उसने शुरू से ही श्री ग्राहम के आग- 
मन को कोई महत्व नहीं दिया था। जहाँ ' तक संधीय सेना रखने ओर 
जनमतगणना कराने का प्रश्न है, मारत ने अपनी नीति पहले ही स्पष्ट 
कर दी है। ४ अप्रैल ८ को श्री नेहरू ने कहा कि--“प्रमुसत्ता सम्पन्त 
पाकिस्वान को अधिकार है कि वह अपनी सीमा के भीतर राष्ट्रसंत्रीय सेना 
को उतरने की अनुमति दे | किन्तु भारत की दृष्टि में यह प्रस्ताव सही नहीं 
है.” € सितम्दर ५७ को श्री कृष्ण मेनन ने कहा था कि--“संयुक्त राष्ट्रसंध 
द्वारा भेजी गयी किसी सेना को हमारे शरीर को रौंदकर जाना पड़ेगा | हम 
संयुक्त राष्ट्संघ को यह मानने का मौका न देंगे कि हमारी प्रभुसत्ता का 
निपयारा मतगणना द्वारा किया जा सकता है ।” काश्मीर में जनमतगणना 
का प्रश्न अब उठता हीं नहीं क्योंकि सन १६४८ की स्थिति ओर आज 
की स्थिति में काफी परिवर्तन हो चुका है। भारत ने सन्‌ १६४८ में जब 
मतगणना का प्रस्ताव (खा तो पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया | लेकिन 
अब पाकिस्तान कई सैनिक-सम्धियों में शामिल हो चुका है तथा अमेरिकी 
“सैनिक सहायता से अपनी सेनिक शक्ति को काफी बढ़ा ली है | कनाडा के 
प्रधान मन्त्री श्री डिफिनब्रेकर ने १४ नवम्बर सन १६५८ को स्वयं कहा 
हे--“संघीय सुरक्षा परिषद्‌ के भूतपव कनाडियन अध्यक्ष श्री सेकनादन 
ने १० साल पव काश्मीर समस्या के हल के लिए. जब जनमतगणना का 
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सुझाव दिया था तब से विचारों में बड़ा परिवर्तन हो गया है |” भारत ने 
प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के “सुझाव को भी यह कह करअस्वीकार कर 
दिया कि आक्रामक ओर अआक्रान्त को एक ही कोटि में नहीं रखा जा 
सकता | ० 

२७ अक्टूबगू सन्‌ १६५८ को पाकिस्तान में सैनिक-क्रान्ति6ुई ओर 
जरनल अयूब खाँ नर्वेध्याप्टरपति बनाये गये । २८ दिसम्बर ?५८ को चद- 
गाँव की एक सावजनिक सभा में उन्होंने धमकी दी कि काश्मीर पाकिस्तान 
के लिए. जीवन-मरण का प्रश्न है और उसे मुक्त करने के लिए सवस्व की 
बाजी लगा देगें। भारत के लिए इन धमकियों का कोई विशेष महत्व 
नहीं है लेकिन एक्र सैनिक अ्रधिकारी के मुख से ऐसी बातों का निकलना 
खतरे की अवश्य बात है। इस मामले में भारत पाकिस्तान से पहले की 
अपेक्षा अधिक सतक है। 


काश्मीर और शेख अब्दल्ला 


काश्मीर समस्या के प्रसंग में काश्मीर के भतपव प्रधान मन्‍्त्री शेख 
अब्दुल्ला के उत्थान ओर पतन पर एक दृष्टि डाल लेना अनुचित ने 
होगा | शेख अब्दुल्ला काश्मीर के प्रथम प्रधान मन्त्री थे। आपने भारत 
कई बार भ्रमण किया ओर अनेक भाषण दिये। धीरे-धीरे आप काफी 
लोक-प्रिय हो गये । आप बराबर पं० नेहरू के साथ रहते थे ओर साबे- 
जनिक सभाओ में भाषण देते थे। आप पं० नेहरू का दाहिना हाथ कह- 
लाने लगे*छुछ लोग अ्रुपको शेरे काश्मीर भी कहते झे ! समय ने पलदा 
खाया | आप स्वतंत्र काश्मीर का स्वप्न देखने लगे ज्ओर काश्मीर को 
स्वयं हड़पते की योजना बनाने लगे | भारत को इस गुप्त योजना का 
पता चल गया ओर शेख अब्दुल्ला सन्‌ १६५३ में कुड जेल में नजर- 
बन्द कर दिये गये। 
८ जनवरी सन्‌ १६४८ को शेख अब्दुल्ला रिहा कर दिये गये। जेल 
से मुक्त होने के बाद शेख अब्ठुल्ला ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। 


श्द० आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


सन्‌ १६५१ में शेख अब्दुल्ला ने स्व्य संविधान समा में कहा था कि 
यही सभा काश्झीर के भविष्य का निर्णाय' करेगी। वही शेख अब्दुल्ला की 
दृष्टि में अब संविधान सभा का कोई अस्तित्व ही न रहा | उन्होने का३- 
मीर में हिंसा ओर अशांति फेलाने के लिए उत्तेजनात्मक माषण देने लगे। 
सन्‌ १६४३ के पूर्व स्वय शेख अब्दुल्ला ने ही कहा थुर कि भारत और 
काश्मीर का अद्टूट सम्बन्ध है ओर काश्मीर का/वबारत में विलय अन्तिम 
रूप से हो चुका हे | लेकिन उन्होंने अब भारत पर आरोप लगाना आरम्म 
कर दिया और विलय के निर्णाय को अवेध करार दिया। 

२१ फरवरी ?५६ को काश्मीर से ७ मील दूर हजरत बालकी कब्रगाह 
के धार्मिक मेले पर शेख अब्दुल्ला ने एक धर्मोत्ते जक भाषण दिया। 
उन्होंने एक राष्ट्रीय घोषणा भी की जिसमें तीन बातें थीं, (१)--काश्मीर का 
भविष्य अभी निश्चित नहीं हुआ है, (२) काश्मीर प्रश्न को लेकर भारत 
पाकिस्तान में जो तनातनी है, वह काश्मीरी जनता के लिए. खतरनाक 
है ओर (३) अन्तरराष्ट्रीय देख-देख में काश्मीर में जनमत संग्रह किया 

जाय | इन भाषणों के फलस्वरूप काश्मीर में उपद्रव हुआ जिसमें नेश- 
नल कान्फ्रेन्स के ३० से अधिक स्वयंसेवक घायल हुए और एक की 
मृत्यु भी हो गयी | इस प्रकार शेख अब्दुल्ला की आज़ादी से काश्मीर की 
शांति और सुरक्षा के लिए. मारी खतरा पैदा हो गया । अन्त में २६ अप्रैल 
सन्‌ १६४८ को शेख अब्दुल्ला को पुनः गिरफ्तार करना पड़ा । 
आजकल उन पर राज्य की ओर से अभियोग चल , रहा है| 


पश्चिमी राष्ट्‌ और काश्मीर 


पश्चिमी राष्े के हस्तक्षेप के कारण ही काश्मीर का प्रश्न अभी तक 
उलमा हुआ है। काश्मीर की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। काश्मीर से 
मिले हुए अनेक देश हैं। पश्चिमी राष्ट्र जो साम्यवाद का कट्टर विरोधी 
है, काश्मीर पर आधिपत्य स्थापित कर सुदूर पर्व में साम्यवाद के प्रसार 
को रोक सकता है । भारत, ब्मा, लंका, इन्डोनेशिया आदि की स्वतन्त्रता 


श्र आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ 


की सहायता देकर पाकिस्तान को अपने प्रभाव में रखना चाहते है 
ताकि आवश्यकता पड़ते पर रूस विरोध्यी अडड़े पाकिस्तान में बनाये 
जा सके | 9: 

ब्रियेन का भारत से अप्रसन्न होते का एक कारण है। मिश्र पर 
फ्रान्स ऋर ब्रिटेन नें जो आक्रमण किया था उसका. भारत ने कड़ा 
विरोध किया था | मिश्र पर हुए आक्रमण के,ब्ाद भारत ने जो रुख 
अपनाया उसको ब्रिटेन मल नहीं सका हे | अ्रतः वह इस ढंग का प्रस्ताव 
रखता है जो भारत की भावना के पतिकूल रहता है। 

ब्रियेन को कम-से-कम इस समस्या में निष्पक्ष रूना चाहिए। जेसा 
कि श्री कृष्ण मेनन ने २५ दिसम्बर ?५७ को कहा हे--“सीमा का प्रश्न 
ब्रियेन भारत और पाकिस्तान के जिदलीय' समझोते के आधार पर स्थिर 
हो चुका है। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन पर न्ययथिक ओर नेतिक कतंव्य भार 
हे, ऋाश्ण निबटारे के समय एक पक्ष के रूप में वह भी उपस्थित था । 
यदि अब वह उसे”निबटारे को चुनोती देता है तो इसका मतलब उस 
सुध्पर आधारुको ही चुनोती देने जैसा हो जाता है जिस पर भारत सरकार 
स्थापित हुई ।” ब्रियिश मज़दूर दल के नेता श्री गेटसकेल ने २० दिसम्बर 
१५७ को कराची में पत्रकारों की गेष्ठी में स्वयं कहा है कि-..“मेरे विचार 
में ब्रिटिश सरकार को भारत-पाक के बीच के काश्मीर विषयक विवाद में 
किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए |? फिर, मारत ओर पाकिस्तान दोनों 
राष्ट्रमएडल के सदस्य हैं। अतः ब्रिटेन को एक सदस्य का ज़पयोग दूसरे 
के विरुद्ध नहीं करना ऋ््यहिए। 

धतमान स्थिति 


काश्मीर अन्तिम रूप से भारत में मिल चुका है। वह अब भारत 
का एक अंग बन गया है। काश्मीर की समस्या अब वस्तुतः भारत की 
स्वतन्त्रता की समस्या है। पं० नेहरू ने स्वयं कई बार कहा है कि काश्मीर 


अन्तरराष्ट्रीय समस्‍यायें श्दरे 


पर किया गया आक्रमण मारत पर आक्रमण समझा जायगा | श्री वी० 
के० कृष्ण मेनन के शब्दों में “काश्मीर उसी प्रकार भारत का अंग है 
जिस प्रकार यहाँ का कोई राज्य | संसार को यह समझ लेना चाहिए कि 
भारत अपनी सावमोम सत्ता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप सहन न करेगा |” 
जम्मू.काश्मीर के मुख्य मन्त्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने २६ जनुन्नरी”?५८ 
को गणतन्त्र दिवस पर भाषण करते हुए घोषित किया कि--“भारत में 
काश्मीर के सम्मिलन के विरुद्ध कुछ भी षडयन्त्र क्‍यों न किया जाय 
काश्मीर का भारत में सम्मिलन अन्तिम और अद्ूट है। काश्मीर का 

भारत में सम्मिलन सम्बन्धी निश्चय ऐतिहासिक तथ्य है | विश्व का तीन- 
चौथाई भाग इसे स्वीकार कर चुका है | हम भारत के अ्रंग हैं और भारत 
के नागरिक की भाँति हम अपने देश की स्वतन्त्रता तथा अखण्डता की 
रक्षा करने के लिए. कृत संकल्प हैं। जनमत-गणना का नारा काश्मीर 
की समस्या और जटिल बनाने के लिए! लगाया जा रहा हे किन्तु हम यह 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कुछ भी नारा क्‍यों न ह्व्ण्था-जाय, जन- 
मतगणना नहीं हो सकती । हम सुरक्षा परिषद्‌ के कुछ सदस्यों, लन्दन 
अथवा ह्ाइट हाल को प्रसन्न करने के लिए! ऐसा “कोई कार्य नहीं कर 
सकते । सम्मिलन का निर्णय १६४७ में किया जा चुका है और अब वह 
सदा के लिए. कायम रहेगा | हम यह नारा केकल बनिहाल अथवा किसी 
साधारण चोटी से ही नहीं लगा रहे हैं प्रत्युत एवरेस्ट के शिखर से हम 
यह चिल्ला कर कह रहे हैं ।?” 

राष्ट्रवंध। अगला क्रदम क्‍या उठायेगा यह_ भविष्य ही वतला 
सकता है । 

हंगरी (प्प्ण्ष्टुण) 

हंगरी की क्रान्ति प्रजातनत्र की ओर एक नया कदम था। क्रान्ति 
द्वारा विदेशी प्रभाव को समाप्त करने का यह एक प्रयत्न था | पं० नेहरू 
के शब्दों में हंगरी की क्रान्ति एक घरेलू संघर्ष ( (४एा $0-6 ) 
था] 


श्च्र्ड आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय समस्या? 


द्वितीय महायुद्ध के बाद से बड़े राष्ट्रों में विदेशों में अपनी सेना रखने 
की एक प्रवृत्ति सी झा गयी है । यही बछ््त रूस के बारे में भी कह्य जा 
सकता है। द्वितीय महायुद्ध में योरप के पूर्वी देशों में सोवियत रूस के 
सैनिक अडडे बन गये थे । १४ मई सन्‌ १६५५४ को वारसा-सन्धि हुई 
जिसके झन्तगत अ्रन्य राष्ट्री की तरह पोलेएणड ओर हंगरी को सोवियत 
रूस को सेनायें रखने का निश्चय हुआ | पोज़ेए्ड ण्ड में स्वप्रथम राज्य- 
विप्लव हुआ | कुछ लोगों ने प्रजातन्त्र सरकार की माँग की। वे दबा 
दिये गये | पोलेए्ड का विप्लव श्रभी समाप्त ही नहीं हुआ था कि हगरी 
में विप्लव आर्म्म हुआ । शासन की बागडोर को हस्तगत करने के लिए 
दो दल लड़ रहे थे। एक हंगरी के भूत पूर्व प्रधान मन्त्री श्री इमरे नागी 
का पक्ष कर रहा था, दूसरा कम्यूनिस्ट प्रभाव को नष्ट कर प्रजातन्त्र की 
स्थापना चाहता ,था। २४ अक्टूबर सन्‌ १६५६ को श्री इमरे नागी 
विजग्नी हो गये और हंगरी का प्रधान मन्त्री बन गये। हगरी का प्रधान 
मन्त्री होते-ही-ओी. इसरे नागी ने २४ अक्टूबर सन्‌ १६५६ को सम्पूर्ण 
देश में माशेल-ला घोषित कर आस्टिया की सीमा को बन्द कर दिया 
तथा क्रान्तिकारियों“को दबाने के लिए सोवियत रूस की सेना को आमन्त्रित 
किया | साथ ही साथ उसने बुडापेस्ट रेडियो से राज्यक्रान्ति को समाप्त 
करने की अपील भी की [ 


२६ अक्टूबर को प्रधान मन्त्री श्री इमरे नागी ने बचन दिया कि नये 
वर्ष के प्रथभ दिन तक रुसी सेनायें हटा ली जायँगी। चच्छोंते यह भी 
प्रोषशा की कि यदि पिंद्रोही रात १० बजे तक अपने श्र रख दें तो उन 
लोगों से समझौता कर लिया जायगा | इस समय तक हंगरी में सेकड़ों 
व्यक्ति मर चुके थ और हजारों घायल हो चुके थे। २६ अक्टूबर को 
हगरी समस्या को संयुक्त राष्ट्रसंघ में पेश करने के लिये अमेरिका ने 
ब्रिग्न और फ्रान्स से वार्तालाप की । 


२६ अक्टूबर को हगरी के परराष्ट्र विभाग तथा क्रान्तिकारियों में 


अन्तरराष्ट्रीय समस्‍यायें श्य्प्ष्‌ 


एक समभोता हो गया जिसके अनुसार हंगरी का क्रान्तिकारी वर्ग अपने 
शज्त्र हंगरी के सैनिकों को ख्मर्पण कर देगा और उसके बाद ही २४ 
घन्टे के भीतर सोवियत रूस अपनी सेना वापस बुला लेगा । 


३० अक्टूबर को सोवियत रूस ने अपनी सेना को रूमानिया, पोलेशड 
और हंगरी से छूटा लेने की घोषणा की | लेकिन वह अपनी-सेना तमी 
हटायेगी जब वारसा-सन्धि के सभी सदस्य राष्ट्र संयुक्त रूप से यह 
निश्चय करें। 

२ नवम्बर तक रूसी सेनाओं ने राजधानी बुडापेस्ट को चारों तरफ 
से घेर लिया | सुरक्षा परिषद्‌ ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रान्स के प्रार्थना 
पर हंगरी समस्या पर विचार करना निश्चय किया । सोवियत रूस ने इस 
प्रस्ताव का विरोध किया | 

४ नवम्बर को रूसी सेनाओं के हटाने के संबंध में रूसी सेना के 
अधिकारियों तथा श्री इमरे नागी के बीच सममौता का अयत्न आरम्भ 
हुआ | समभोते में यह निश्चय हुआ कि रूसी सेना क्ी-खन्य कोई टुकड़ी 
हँगरी में प्रवेश नहीं करेंगी। ग्रमी समझभोता चल ही रहा था कि रूसी 
सैनिकों ने इमरे नागी तथा उनके सहयोगी मन्त्रियोँ को गिरफ्तार करके 
किसी गुप्त स्थान को भेज दिया और उनके स्थान पर श्री जनोस 
कादार को जो हंगरी के कम्यूनिस्ट यार्दी के महामन्त्री थे, प्रधान मन्त्री 
बनाया | 

४ नृवुम्बर को ही अमेरिका ने हंगरी के आन्तरिक मामलों में सोवियत 
रुस द्वारा किये गये हस्तक्षेप को रोकने के लिप सुरक्षा परिषद्‌ में एक 
प्रस्ताव रखा | इस प्रस्ताव पर रूस ने अपुते विशेशधिकार ( वीटो ) का 
प्रयोग किया जिससे प्रस्ताव पास न हो सका । इसके बाद ही अमेरिका ने 
महासमिति की आवश्यक बेठक के लिए ग्राथना की । 


५ नवम्बर को राष्ट्रसंघ्र के महासमिति की आवश्यक बैठक हुई 
जिसमें अमेरिका का यह प्रस्ताव कि सोवियत रूस हंगरी पर हो रहे आक्र- 
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मण को रोके तथा अपनी सारी सेनाओ को अविलम्ब वापस बुला ले, 
बहुमत द्वारा पास हो गया । अस्ताव के कक्ष में ५३ मत तथा विषत्त में 
८ मत आये । १५ राश्टों ने मतदान में भाग नहीं लिया | तटस्थ राष्ट्रों भें 
अधिकांश अफ्रीकी ओर एशियाई राष्ट्र थे। महा समिति ने महा मन्त्री 
श्री डागड्ैमर शेल्ड से यह भी अनुरोध किया कि वह »पर्यवेज्षक नियुक्त 
कर हंगरी की स्थिति का छानबीन करें तथा दिदेशी हस्तक्षेप को समाप्त 
करने के उपाय बतावें। 
महासमिति के इस निर्णय के फलस्वरूप श्री डाग हैमरशेल्ड ने पाँच 
सदस्यीय जाँच आयोग नियुक्त किया ओर उनसे कहा गया कि वे हंगरी 
जाकर वस्तुस्थिति की जाँच करके महासमिति को शीघ्र अपना रिपोर्ट दें | 
जूत सन्‌ १६५७ में जाँच आयोग ने १५००० शब्दों की एक रिपोट 
समर्पित कर दी। उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रसंघ का विशेष 
अज्विशन बुलाना आवश्यक था। एतदर्थ १० सितम्बर सन्‌ १६५७ 
मंगलवार को महासोमेति की विशेष बैठक हुईं | हंगरी के एक प्रतिनिधि 
डमम्टर माड ने हंगरी के आन्तरिक मामलों में राष्ट्रसंघीय हस्तक्षेप के 
विरुद्ध एक नव सूत्रीय तर्क रखा--- 


( १) राज्य-विप्लव 'का उद्देश्य हिंसा से वंधानिक सरकार को 
उलटना और पुरानी तानाशाही शासन व्यवत्रस्था को स्थापित करना था | 

(२ ) पश्चिमी सामाज्यवादी शक्तियाँ ने इस प्रतिक्रान्ति राज्य- 
विप्लव का श्रीगणेश किया और उसे चालू रखा । 

( ३ ) इस प्रतिक्ान्ति आन्दोलन के नेता भूतपूर्व सामंतवादी अमीर 
ओर विशेष सुविधा प्राप्त वर्गों के सदस्य हैं जो अपने विशेष सुविधाओं 
से वंचित कर दिये गये हैं । 

(४) इस सशस्त्र राज्यविप्लव को इमरे नागी और उनके दलवालों 
का अवैधानिक और विश्वासधाती समर्थन मिला । 
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(४) सरकार ने राज्यविप्लव के समय ओर बाद में जो भी कार- 

या की वे विधानानुकूल रीं। 

(६) हंगरी सरकार पर जो अन्तरराष्ट्रीय दायित्व था उससे उसे यह 
अधिकार ग्राप्त था कि वह तानाशाही को फिर न पनपने का मंका दे | 

(७) तानाशाही को न पनपने देने के लिए! राष्ट्सध की घोषणापत्र 
से भी हगरी की सरकार को यह दायित्व प्राप्त था। 

(८) अन्तरराष्ट्रीय दायित्व ओर वैधानिकता की दंष्टि से क्रान्तिकारी 
कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रान्ति राज्यविप्तव के विरुद्ध हंगरी की सरकार 
ने कदम उठाया | हगरी ने वारसा के समझोते के अनुसार रूसी सरकार 
से अपने सेनिक हंगरी भेजने का अनुरोध किया | 

(६) विशेष समिति ने हंगरी का जो विकहृत चित्र उपस्थित किया 
हे वह गलत है | सच बात यह है कि हंगरी की सरकार और जनता 
ने देश सें पुतः वेधानिक ओर कानूनी सरकार की स्थापना कर दी है । 
हंगरी की आर्थिक स्थिति अब दृढह हो गयी हे ओर बव्रहाँ-का. राजनीतिक 
ओर सांस्कृतिक जीवन णर्ववत्‌ हो गया है। 

इसके बाद श्री माडेने ने हंगरी के नाम से बने कई संघटनों के नाम 
बताये जिसमें अ्रमेरिकी तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्र के गुप्तोचर लोग 
काय कर रहे हैं। अतः उन्होंने अनुरोध किया कि राष्ट्रसंघ हंगरी के 
आपन्तरिक मामलों म॑ हस्तक्षेप न करे। 


श्री माडने के भाषण कर चुकने के बाद ३७ राष्ट्री की ओर से एक 
अस्ताव उपस्थित कियः गया। प्रस्ताव के दो ऋंग थे--प्रथम अंग में 
था कि राष्ट्रसंघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री वान्र वैथयकोन बुडापेस्ट तथा 
मास्को जायेँ ओर हंगरी की स्थिति की जाँच कर वहाँ चल रही दमन- 
नीति के अन्त का मांग ढंढ़ निकालें | दूसरे अंग में हंगरी में जो कुछ 
हुआ उसके लिए रूस को दोषी ठहैराते हुए उसकी निन्‍्दा की गयी थी । 
चार दिन के विचार-विमश के बाद १३ सितम्बर को अन्ततः रूस की 
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निंदा का प्रस्ताव १० के विरुद्ध ६० मतो से पास हो गया। प्रस्ताव के 
विरुद्ध अल्वानिया, बल्गेरिया, रूस, चेकोस्लावाकिया, हंगरी, पोलेएड 
रूमानिया, यूक्र न, बाइलो रूस और यूगोस्लबिया ने मत दिया। 
भारत, अकगानिस्तान, लंका, मिश्र, हिंन्देशिया, फिनलेण्ड, नेपाल, 
सऊदी औरब, सीरिया ओर यमन तटस्थ रहे । 


प्रस्ताव पर मत लेने के पर्व बर्मा ने दो संशोधन पेश किया था | 
पहला, संशोघन यह था कि “निंदा करना? शब्द के स्थान पर 'खेद 
प्रकट करना! शब्द रखा जाय । दूसरे संशोधन में कहा गया था कि 
अध्यक्ष राजकुमार वान को उचित रूप में हगरी समिति से परामर्श कर 
लेना चाहिए | बर्मा के ये दोनों संशोधन अस्वीकृत रह । 


हंगरी के मामले में राष्ट्रसंच ने जाँच समिति की रिपोर्ट को आधार 
मानकर रूस की जिस सरलता से भर्वत्ना की गयी, उससे न तो स्थिति 
सुक्री ओर न शान्ति स्थापना का मार्ग ही प्रशस्त हो सका | केवल 
तनातनी में वृद्धि हुई, रिपोर्ट तथ्य पर आधा रत थी यह कहना भी 
छठिन हे क्योंकि रुष्ट्संघ्र ने जो जाँच समिति नियुक्त की थी, उसने 
हंगरी न जाकर केवल हंगरी से भागे हुए शरणार्थियाँ से बयान लिया 
था | प्रस्ताव कितना कड्भा अ्रथवा अवॉछुनीय था, इसका पता इस 
बात से चलता हे कि जाँच समिति के सदस्य लंका ने नक्त प्रस्ताव पर 
हुए मतदात में भाग लेना उचित नहीं समझा | एशियाई-अ्रक्रीकी रा 
द्वारा रूस की भर्९सना में योगदान न करना यह वल्लता-हे किये 
राष्ट्र राष्रसंघ की भर्त्सना-प्रस्ताव को न्याय प्रेरित ओर निष्पक्ष नहीं 
सममते। 

भारत हंगरी के विप्लव को सदा एक घरेलू संघर्ष समझता रहा 
है। वह विदेशी हस्तज्लेप का विरोधु करता है पर हंगरी में रूसी सेना 
की उपस्थिति पर आश्चर्य प्रकट नहीं करता क्योंकि वारसा की सन्धि 
के अनुसार सोवियत रुस़ को हंगरी में सेना रखने का प्रा अधिकार 
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है। यही कारण है कि १३ सितम्बर सन्‌ १६५७ को जो हंगरी-समस्या 
पर चल रहे विवाद का चोथा,दिन था, भारतीय प्रतिनिधि श्री आर्थर 
लाल ने रूस को भर्त्सना के लिए. ३७ राष्ट्रों द्वारा रखे गये” प्रस्ताव की 
आलोचना की ओर यह सुझाव रखा कि वस्तुस्थिति का अध्ययन 
करने के लिए' महामन्त्री श्री हेमरशेल्ड बुडापेस्ट जायेँ। भारतीय 
प्रतिनिधि ने आय रलेए्ड द्वारा रखे गये इस सुझाव का सर्मर्थन किया 
कि योरप से रूस ओर छमेरिका अपनी-अपनी सेनाएँ. हटा लें। भारत 
राष्ट्री की स्वतन्त्रता, विदेशी सेना के. हटाये जाने और एक राष्ट्र का 
दूसरे राष्ट्र को सौर्वभौम सत्ता में हस्तक्षेप न करने की नीति को 
अपनाता है । 


हंगरी संबंधी महासमिति के निर्णाय को सुनते ही हंगरी ने घोषित 
किया कि वह अध्यक्ष श्री वेथयाकोन अथवा महामन्त्री श्री हेमरशेल्ड का 
स्वागत करने के लिए तैयार है किन्तु राष्ट्रसंबीयः प्रतिनिधि के ,रूप में 
नहीं, व्यक्तिगत रूप में। अनेक प्रयत्न करने के-पश्चाह राष्ट्र-संघ' के 
अध्यक्ष श्री वेथथाकोन का हगरी जाना निश्चित हुआ | 

श्री वान वैथयाकोन ने जिम्हें सयुक्त राष्ट्रसंब की ओर से हगरी 
की वस्तुस्थिति की जाँच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, 
४ दिसम्बर सन्‌ १६४७ को सूचना दी कि हंगरी ओर रूस से आवश्यक 
सहायता न मिलने के कारण उनका मिशन पूर्णतया असफल रहा । 
श्री वेथयाद्वोन ने बताया कि हगरी के परराष्ट्र मन्त्री श्री इमरे हर्वाथ से 
कई लिखित प्रश्न पछे गये लेकिन उन्होंने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। 
दूसरी ओर सोवियत रूस के परराष्ट्र मन्त्री ओ इन्द्रे *गओमिको ने हंगरी पर 
विचार विमर्श करना ही अस्वीकार कर दिया क्‍योंकि राष्ट्रसंघ दारा 
विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति रूस की दृष्टि में अवेधानिक काय है।... 

जूत ?शठ में हंगरी के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री इमरे नागी और 
उनके साथियों को फाँसी की सजा दे दी गयी। उन पर यह आरोप 
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लगाया गया था कि उन लोगों ने देश और जनता को धोखा दिया हे 
हगरी में सशस्रन्प्रतिक्रान्ति को उमाड़ा ओर उसे आरम्म किया है। इसकीः 
प्रतिक्रिया विश्लेक्तनया अमेरिका में हुईं। नागी की फासी पर टीका करते 
हुए राष्ट्रति आइसनहावर ने कहा कि---“इस प्रकार की कोई भी चीज 
जिससे समस्त स्वतन्त्र संसार को धक्का लगता है, समभोते के लिए 
हानिग्रद है)?” 

११ दिसम्बर सन्‌ १६५८ को ब्रिटेन, अमेरिका और ३४ अन्य राज्यों 
की तरफ से रूख ओर हंगरी की नूिन्दा का प्रस्ताव रखा गया। इ 
प्रस्ताव में रूस और हगरी पर यह आरोप लगाया गया था कि इन राज्यों 
ने महासमिति के प्रस्ताव की अवहेलना की है। प्रस्ताव में माँग की गयी 
थी कि न्यूजीलेण्ड के सर लेसली मुनरो को हंगरी की स्थिति जाँचने ओर 
उस पर रिपो० देने के लिए भेजा जाय । 

यह प्रस्ताव १२ दिसम्बर को ३७ मतों से पास हो गया। भारत 
तय्स्थ रहा #हंगरी की स्थिति पर रिपोट देने के लिए महासम्मिति ने 
श्याम के पिस-वान बैथायाकोन के स्थान पर विश्व समिति के भूतपर्व 

अध्यक्ष सर लेसली मुनरों को नियुक्त किया | 

हंगरी के उप परराष्टर मन्त्री ने इस प्रस्ताव का विरोध किया । उन्होंने 
कहा कि यदि नायो राष्ट्र अपनी आक्रामक छोड़ दें तो हंगरी से रूसी 
सेनाएँ हटा ली जायगी। उन्होंने हंगरी की स्थिति के निरीक्षण के लिए 
राष्ट्संत्र के महामन्त्री श्री डाग हेमरशेल्ड को हंगरी आमन्त्रित किया। 


। अल्जीरिया (8८77७) 


. उत्तरी अफ्रीका स्थित फ्रेंच उपनिवेश स्यूनीशिया ओर मोरक्को तो 
फ्रांस के नियन्त्रण से मुक्त हो गये | लेकिन अल्जीरिया अब भी फ्रेंच 
नियन्त्रण में है। अल्जीरिया को अपने अधिकार में बनाये रखने के लिए 
फ्रेंच सत्ताधिकारी जी तोड़ प्रयत्ञ कर रहे हैं लेकिन अल्जीरियाई राष्ट्र- 
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वादियों के संघर्ष के कारण उनका प्रथयक्ष विफल होता दिखाई दे रहा 
है। पाँच शीरषस्थ विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर फ्रान्स' ने समझौते 
के सभी शांतिमय उपायों पर पानी फेर दिया था। ये विद्रोर्शी नेता २२ 
अक्टूबर सन्‌ १६५६ को व्यनीशिया जा रहे थे और अल्जीरिया के: 
प्रश्न पर स्यूनीशिया के प्रधान मनी श्री हबीब बोरगिबा और मोरक्कों 


के सुल्तान श्री मुहौसद बेन यूसुफ के बीच होने वाली वार्ता में भाग 
लेना चाहते थे | 


नेताओं को गिरफ्तारी ने सम्पूण उत्तरी अफ्रीका में हलचल मचा दी। 
व्यूनीशिया ओर मौरक्को में हड़ताल की गई। कई स्थानों पर उपद्रव 
हुए! जिसमें अनेक योरपीय' घायल हुए!। उसकी प्रतिक्रिया मध्यपूव में भी 
हुई | इस गिरफ्तारी से फ्रान्सीसी सरकार को कोई लामः न हुआ | 
फ्राग्स ओर मोरक्को में सुसंबंध के आधार निर्धारित करत्ें के लिए दोनों 
देशों में जो वार्ता चल रही थी, वह बन्द हो गयी । व्यनीशिय? ने 
पेरिस से अपना राजइत वापस बुला कर सभी कूटनीतिक रुँबंध तोड़ 
दिया । मोरक्को ने नेताओं की गिफ्तारी के संबंध में अ्रपन[ विशेध पत्र 
भेजा । अरब राष्ट्री ने भी इस गिरफ्तारी का विरोध किया ओर हड़ताल 
मनायीं । 


अल्जीरिया में किये जाने वाले राजनीतिक सुधार का प्रारूप ११ 
सितम्बर सन्‌ १६५७ को फ्रान्सीसी सब्जिमण्डल में पेश किया गया। 
प्रस्तावित योज्तानुसार अल्जीरिया ६ संत्रीय क्षेत्रों में विभाजित होता 
जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सरकार ओर असेम्बलीः सदस्य ६वीं क्षेत्रीय 
संसदों द्वारा चुने जाते। सेना, पुलिस, न्याय,«कूटनीतिं जेसी प्रभुसत्ताएँ 
पेरिस संसद में न्यस्त होतीं । ३० सितम्बर को “अल्जीरियाई सुधार 
विधेयक' के प्रश्न पर फ्रान्सीसी सरकार संसद में पराजित हो गयी, जिसके 
फलस्वरूप प्रधान मन्त्री श्री मनौरी की सरकार को व्यागपत्र देना पड़ा | 
विधेयक के स्वीकृत होने से फ्रान्स को यह भय था कि सम्पूण अल्जीरिया 
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के लिए केन्रीय असेम्बली निधारित होने से अनुदार दलवालों को वहाँ 
स्वतन्त्रता आन्दोलन उग्र करने का अवसर मिल जायगा | 
लय, ग 
२५ नवम्बर सन्‌ १६५७ को अल्जीरियाई राष्ट्रवादी आन्दोलन के 
नेता श्री मोले मरबा ने अल्जीरियाई जनता पर होने वाली यातनाएँ 
तथा फ्रान्सीसी बबरता को अ्रन्त करने के लिए! राष्ट्रसंघ के महामन्त्री के 


॥०० पक. 


पास एक पत्रक भेजा जिसमें तीन सुझाव रखे गये थे :-- 

(१) युद्ध विराम समझौते की शर्तें स्थिर करने के लिए अल्जीरिया 
और फ्रान्स में वार्ता हो । 

(२) अल्जीरिया के लिए! एक सावभोम सत्ता सम्पन्न संविधान समा 


का निर्वाचन हो । 
(३) दोनों देशों का भावी आपसी सम्बन्ध स्थिर करने के प्रश्न पर 


३" (2०७ (०७. 


उमय देशों के निर्वाचित प्रतिनिधि वार्ता करें। 
है 


: शोष्ट्रपति होने के पूर्व जनरल दे गाल ने आश्वासन दिया था कि 
फ्रान्स में उनका आधिपत्य स्थापित होने के बाद अल्जीरिय! में एक 
ड्रवादी सरकार क्‍तायी जायगी। १ जून “५८ को फ्रान्स में दे गाल-मन्त्रि- 
मण्डल बना । २६ सितम्बर ५८ जनरल दे गाल विधिवत क्रान्स के 
राष्ट्रपति भी चुन लिये गले, लेकिन अभी तक अल्जीरियाई समस्या का 
कोई हल नहीं हो पाया है । फ्रान्सीसी दमन जारी है। पश्चिमी राष्ट्रों के 
प्रतिकूल रुख के कारण यह समस्या संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी उपस्थित नहीं 
हो पाया है । 


अफ्रीका (७70०) 
“संसार का ऐसा कोई भाग नहीं है, जहाँ इतनी निर्दय बातें हुई 
हो, जितनी अफ्रीका में हुई हैं। अफ्रीका की कद्दानी उत्पीड़न ओर नग्न 
शोषण की कहानी हे। पर अब आधारभूत तथ्य यह है कि इस महाद्वीप 
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जिससे 


में जागरण की लहर फेल गई है जिससे अफ्रीका-स्थित यूरीपीय राष्ट्री के 
समक्ष कई कठिन समस्‍यायें उपस्थित हुई हैं | यदि ये समस्‍यायें शांतिपूर्वक 
हल न की गई तो झगड़े और कष्टें के ढढ़ने की ही संभावना है।” उक्त 
वातें भारतीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने घाना के प्रधान मन्त्री डॉक्टर 
एनक्रूमा के स्वागत में दिल्ली में हुई एक सभा में कहा था । 

अफ्रीका साम्राज्यवाक और उपनिवेशवाद का जितना शिकार हुआ 
उतना विश्व का अन्य कोई भाग नहीं । सन्‌ १८६६ में पुतंगालवासी 
वास्को डि गामा छक्रा अफ्रीका महाद्वीप का पता लगा | केवल पता लगने 
की देर थी | सर्वप्रथम स्पेन और पुतगाल ने अपना पेर जमाया | फिर 
इंगलेंड ने इस ज्षेत्र में पदापंण किया। धीरे-धीरे अन्य -राष्ट्री का भी 
ध्यान आक्ृष्ट हुआ । सन्‌ १८३० में अल्जीरिया ओर सन्‌ १८८१ में 
ख्यूनीसिया पर फ्रान्स का अधिकार हो गया। सन्‌ श्यूव३ में मिश्र अंग्रेजों 
के अधीन आर गया। इसके अतिरिक्त नेटाल, टुघत्सवाल,-जंजीवार, 
रोडेशिया*आदि भागे पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया । अन्य राष्रो 
का तो अधिकार क्रमशः क्लीण होता गया लेकिन ब्रिटेन और फ्रान्स का 
आधियत्य पूर्ववत्‌ बना रहा । 

अफ्रीका स्थित विदेशी उपनिवेशों में नव आगरण का संदेश भेजने 
वाले प्रथम व्यक्ति थे--महात्मा गांधी । महात्मा गांधी ने सर्व प्रथम 
सत्याग्रह? का प्रयोग अफ्रीका मंही किया था। अफ्रीका सत्याग्रह की 
जन्मभूमि है । इस सत्याग्रह ने अफ्रीकी लोगों में काफी चेतना पेदा कर 
दी । नव चेतना से सशंकित ब्रिटेन ओर फ्रान्स ने र॑गमेद नीति अपनानी 
शुरू की | यह नीति जोर पकड़ती गयी । यह नीति जहाँ गोरे ओर काले 
में विषमता पेदा करने में सफल हुई, वहाँ यह नीति विदेशों द्वारा शासित 
देशों में एकता और नव जागति पेदी करने में भी सहायक सिद्ध हुई। 
भारत और पाकिस्तान ने अनेक बार राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाकर दक्षिण 
अफ्रीका की सरकार को रंग भेद नीति बदलने के लिये प्रयत्न किया हे। 

फा०--१ ३ 
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सितम्बर ”५८ सें दक्षिण अफ्रीकी वर्णविभेद नीति के प्रश्न को संयुक्त- 
राष्रसंव की झम्घारण समा की कायसूची में* सम्मिलित किया गया। कुछ 
राष्ट्र ने अफ्रीका को दो भागों में विभाजित करने का भी अस्ताव रखा था 
लिपे राष्ट्संघीय. महासमिति ने अ्रमान्य कर दिया । इस सम्बन्ध में ज्ञात 
रहे कि सत्‌ १६४८ के प्रारम्भ में इस समिति ने रिपोट दी थी कि महा- 
समिति यदि चाहे तो दक्षिणु-पश्चिमी अफ्रीका का विभाजन कर सकती 
है। इस समिति में तीन राष्ट्र हैं--अमेरिका, ब्रिटेन ओर ब्राजील | 
महासमिति ने सदभावना समिति से आग्रह किया है कि वह सींमा के 
भविष्य के प्रश्न पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार से पुनः वार्ता करके 
अगले वर्ष (सन्‌ १६५६) रिपोर्ट दे। 

एशिया के बाद अब अफ्रीका जागा है । वह अब अंगड़ाई ले 
रहा है | उसके स्वातल्य आन्दोलन ने काफी जोर पकड़ लिया है। यही 
कारण है कि मिश्रू, सूडहान, मोरको, ट्यूनीसिया, लीबिया ओर घाना 
स्वतन्त्र हो गये | अल्जीरिया स्वतन्त्रता के लिये संघ कर रहा है और 
अ्रन्य देशों की भाँति वह भी स्वतन्त्र हो जायगा। सन्‌ १६५४८ के मध्य 
से एक नया अफ्रीकी स्वतन्त्रता आन्दोलन आरम्भ हो गया है। २१ 
देशों के प्रतिनिधियों क#* एक सम्मेलन भी टांगानिका में हुआ जिसके 
अध्यक्ष श्री फ्रांसिस खामिसी थे। इस आन्दोलन का लक्ष्य है--“जब 
तक हमें आजादी मिल नहीं जायगी तथा हमारी मातृभूमि से साम्राज्यवाद 
समाप्त नहीं हो जायगा, तब तक हम संघषे करते रहेंगे ।* इसी प्रकार के 
दो सम्मेलन सन्‌ ६५८ में घाना की राजधानी अंकरा में हुये । पहला 
सम्मेलन माच में हुआ था और दूसरा दिसम्बर में। मा सम्मेलन में 
केवल ६ स्वतन्त्र अफ्रीकी राज्यों ने ही भाग लिया था। इस सम्मेलन के 
दो उद्देश्य थे--पहला उद्देश्य यह था कि स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक 
सम्बन्ध और सहयोग को दृढ़ किया जाय । दूसरा उद्देश्य पराधीन 
अफ्रीकी देशों की स्वतन्त्रता के लिये अन्य राज्यों की सहानुभूति प्राप्त 


अन्तरराष्ट्रीय समस्‍यायें श्ध्प्‌ 


करना था । दिसम्बर सम्मेलन इससे मिन्न था। इसमे ग्रायः सभी अ्रफ्रीकी 
देशों ने भाग लिया था। यदुु एक गर सरकारी सम्मेलन था जिसका 
आयोजन घाना की 'कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी) ने किया था। इसमें लगमग 
३०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन ने राष्ट्रीय संघर्षो 
को अहिंसात्मक रूप देने, अफ्रीका के पराधीन क्षेत्रों को स्वतन्त्र 
करने तथा सम्पण अफ्रीका की एकता बनाये रखने की आवश्यकता पर 
जोर दिया। 

दिसम्बर 'भ८ से अफ्रीकावासियों ने “अफ्रीका छोड़ो” का नारा 
लगाना आरम्म किया है । स्मरण रहे कि इसी प्रकार का नारा (अर्थात्‌ 
“भारत छोड़ो”) महात्मा गान्धी ने सन्‌ १६४२ में लगाया था जिसके 
फलस्वरूप भारत में ब्रियिश शासन एक बार हिल गया था । सम्मव है, 
जिस प्रकार गान्धी जी के नारे को अंग्रेजों को सन्‌ १६४७ में कार्यान्वित 
करना पड़ा था, उसी प्रकार भविष्य में विदेशी शक्तियों को अम्कीका 
छोड़ना पड़े | ये सब शुभ लक्षण है| 

बलिन ( 80777 ) 

२७ नवम्बर सन्‌ १६४८ को रूस ने बलिन को एक स्वृतन्त्र नगर 
बनाने का एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि रूस 
पूर्वी बलिन पर से अपना नियन्त्रण हटाकर नगर पूर्वी जम॑नी की कम्यू 
निसट सरकार को लोटा देगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया हैं कि 
पश्चिमी राष्ट्र श्री पश्चिमी बर्लिन पर से अपना अधिकार हटा लें और 
उसे स्वतन्त्र घोषित कर दें । पश्चिमी बलिन अमेशिका, व्रिटेन ओर फ्रांस 
के नियन्त्रण में हे। पूर्वी बलिन पर रूस काब्ग्नधिकार है | रूस ने अपने 
प्रस्ताव की प्रतिलिपियाँ सभी देशों तथा राष्ट्रसंघ्न के सदस्य राष्ट्र के , 
पास भेजा है। बलिन को एक स्वतन्ज नगर घोषित करने का निश्वय 
करके रूसी प्रस्ताव ने एक समस्या पंदा कर दी है। इस समस्या से 
सुदूरपुव का संकट पश्चिमी योरप के मध्य में चला गया है । 
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बर्लिन-सम्रस्या पर विचार करने के पूर्व नगर के पिछले इतिहास 
का अवलो#छ करना आवश्यक हे । ट्वितीय' महायुद्ध में जब जर्मनी 
बराबर हारने लगा तब पश्चिमी राष्ट्री के सामने यह प्रश्न उठा कि 
जर्पनी का प्रबन्ध किस प्रकार हो | जर्मनी ने सर्वप्रथम तो मित्र राष्टों की 
तेना का डटकर सामना किया लेकिन हार को अवश्यम्धावी पाकर जर्मनी 
के कुछ सैनिक अधिकारियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समझौता 
के लिए' वार्ता चलाया, क्योकि जमेनी वाले यह नहीं चाहते थे कि बलिन 
पर रूसी सेना का अधिकार हो। लेकिन माशंल जुकोब के नेतृत्व में 
रूसी सेना विजयी हुई ओर बर्लिन में सर्वप्रथम रूस ने प्रवेश किया। 
अमेरिकी ओर ब्रिटिश सेनायें बाद में पहुँची | सन्‌ १६४४ में पोट्सडम 
की सन्धि हुई और बलिन को पूर्वी ओर पश्चिमी भागों में बाँदा गया। 
पश्चिमी भाग में-जाने का रास्ता पूर्वी बलिन में से होकर है। सन्‌ 
१६४८ में रूस ने घेरा-बन्दी कर दी | जब रुकावट पहुँची तब सामान, 
रसद वगेरह हवाई जहाज से जाने लगा। बाद में रूस को इस नाका- 
बन्दी को हटाना पड़ा, क्योंकि उस समय' रूस के पास अशुबम वगेरह न 
था जिससे उसे कुकना पड़ा | अब रूस ने जब कि अमेरिका, ब्रिटेन और 
फ्रांस स्वेज के मामले में, इराक, लेबनान और जाडन के मामले में 
निःशल्लीकरण, उपनिवेशवाद, रंग-मेद नीति आदि के प्रश्नों पर काफी 
बदनाम हो चुके हैं ओर वह स्वयं अशुबम, उद्जनबम, दूरगामी 
क्षेप्याओं में पश्चिमी राशरें की अपेक्षा काफी आगे_ बढ़ चुका है, 
बलिन की स्वतन्त्रता-के प्रस्ताव को रखकर “नयी समस्या खड़ा कर 
दिया हे। 

रूस ने इस प्रश्न को रखकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल चली 
है। पर्वी बलिन को स्वतन्त्र कर देने ें रूस को कोई हानि नहीं है क्योंकि 
वह भलीमाँति जानता है कि यदि पश्चिमी बलिन भी स्वतन्त्र हो जायगा 
तो वह कम्यूनिस्ट सरकार के अधीन चला आयेगा। देखना तो यह है 
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कि पश्चिमी राष्ट्र इस प्रस्ताव का किस तरह स्वागत करते हैं। सच तो 
यह है कि इस घोषणा से पश्चिमी राष्ट्र काफी उलमन मेंन्ण्ड गये है । 
पश्चिमी बलिन अब अपने प्रारम्मिक स्थिति में नहीं है। उसने काफी 
प्रगति कर ली है | कई उद्योग और कारखाने खुल गये हैं जहाँ पर झाशु- 
निक अज्रो का निर्माण हो रहा है | ऐसी स्थिति में पश्चिमी रूष्ट पश्चिमी 
बलिन को केसे छोड़ेंगे ! 

१२ दिसम्बर सन्‌ १६५८ को जर्मनी के सम्बन्ध में अन्य पश्चिमी 
राष्ट्र के परराष्र मौत्रियों से वार्ता करने के लिए अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री 
श्री जान फास्टर डलेस पेरिस रवाना हुए.। १४ द्सिम्बर ४८ की रात को 
अमेरिका, ब्रियेन, फ्रास्स और पश्चिमी जर्मनी के परराष्ट्र मन्त्रयों को एक 
बैठक हुईं जिसमें रूसी प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और बलिन सम्बन्धी 


अपने अधिकारों तथा स्थिति को बनाये रखने के संकल्प को “पुनः 
दोहराया । 


१६ दिसम्बर ?५८ को उत्तरी अतलांतक सन्धि के १४ राष्ट्री ने भी 
रूसी-बर्लिन प्रस्ताव को अ्रमान्य' घोषित कर दिया । नाथो राष्टी ने ब्रिटेन, 
फ्रान्स, अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी के निर्णय के प्रति सहमति प्रकट 
की | प्रकाशित विज्ञप्ति में कहा गया कि पश्चिमी राष्ट्र सम्पूणं जर्मनी 
यूरोपीय-सुरक्षा और निरख्लीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए, 
तैयार हैं। विज्ञप्ति में यह भी कहां गया कि रूसी प्रस्ताव ने गंभीर स्थिति 
उत्पन्न कर दी है जिसका सामना डटकर किया जानर चाहिए। 


; १७० हे 

१० जनवरी ?५६ को रूस ने बलिन सम्बन्धी एक नया शान्ति 
समझौता प्रस्ताव पेश किया | इस समभोते की मुख्य विशेषताएँ, निम्न- 
लिखित थीं :--+- 


(१) समझौता कार्यान्वित होने की तिथि से १ वर्ष के अन्दर सभी 
विदेशी सेनाओं को जर्मनी से हट लेना होगा । 
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(२) यह समम्कौता करने के लिए जो सम्मेलन होगा उसमें कम्यूनिस्ट 
चीन भी होगा"। 

(३) शांति-समभौता सम्मेलन में निम्नलिखित राष्ट्र भाग लेंगे :-- 

' रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, क्रान्स, अल्बानिया, बेल्जियम, बायलो रूस, 
बल्गेरिया, ब्राजील, यूनान, डेनमार्क, भारत, इटली, कनाडा, कम्यूनिस्ट 
चीन, लग्जेम्ब्ग, हालेण्ड, न्यूजीलेण्ड, नावें, पह्कैस्तान, पोलेर्ड, हंगरी, 
यूक्रेन, रूमानिया, फिनलेण्ड, चेक्कोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और 
दक्षिण अफ्रीका । 

(४) अपनी सुरक्षा के लिए जर्मनी के पास अपनी स्वयं की सेना होनी 
चाहिए लेकिन-उसको पारमाणविक अस्त्र, राकेट और पनडुब्बी जहाजों के 
निर्माण की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए | 

£५) जर्मनी की वही सीमा होगी जो १ जनवरी सन्‌ १६५४६ 
को थी । 

(६) पुनः एकीकरण के समय तक पश्चिमी बलिन को एक"स्वतन्त्र, 
मुक्त ओर तटस्थ नशर माना जाय | 

(७) जर्मनी को यह अधिकार न होगा कि वह उन राष्ट्रों के विरुद्ध 
किसी राजनीतिक या सेनिक संघटन में सम्मिलित हो जिनका कि इस 
समभौता पर हस्ताक्षर होगा | 

(८) दो महीने के अन्दर जर्मनी शान्ति समकोता वारसा या प्राग में 
किया जाय । 

(६) सममोदेपर हस्ताक्षर होने के पूर्व यदि जर्मन फेडरेशुन बन 

» जाता है तो समभझोता करने वाला पक्ष जन का फेडरेशन होगा | 

(१०) मित्र तथा उनके साथ युद्ध में भाग लेने वाले राष्ट्र और जर्मनी 
यह घोषित करें और इस बात को स्वीकार करें कि इनमें युद्ध की स्थिति 
समाप्त हो गयी है ओर इनमें शान्तिपूर्ण सम्बन्ध पुनः स्थापित हो 
गया है । 
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(११) मित्र राष्ट्र और उनके साथ के राष्ट्र जर्मनी के साथ अपना 
सम्बन्ध, प्रभुसत्ता के प्रति आदर, जमनी की क्षेत्रीय एकता, घरेलू मामले 
म॑ हस्तक्षेप न करना, अनाक्रमण, समानता, आपसी लान्मत्तथा वतमान 
समभीोते की धाराओं के सिद्धान्त के आधार पर स्थापित करेंगे । 


(१२) यदि पश्चिमी राष्ट्रों से ६ महीने के अन्दर समभोता न हुआ 
तो रूस अपनी योजना पूर्वी जर्मनी की सहमति से कार्यान्वित फैरेगा । 

पश्चिमी ओर नाखै राष्ट्र ने यह कह कर कि रूस के नये प्रस्ताव-में 
कोई नयी बात नहीं हे, अस्वीकारूकर दिया। १४ जनवरी ?५६ को 
राष्ट्रीय ग्रेस क्लब में एक भोज के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति आइसन- 
हावर ने अपने एक भाषण में कहा कि--“जमनी जेसी सशक्त, महत्त्वपूर्र 
आर तेजस्वी जनता को तटस्थ और असेनिक बनाने का प्रयत्ञ व्यथ- 
प्रयास” हे | रूस उसे तटरुथ ओर पूर्सा निरख्र कर देने का अमिलाषी है 
ओर अमेरिका इस विचार का विरोधी हे । अमेरिका ऐसा कोई ठोस 
कदम | उठाने को तैयार है जिससे रूस को भरोसा हो जाम्म कि जमेन 
जनता से कोई खतरा नहीं हे | रूस जर्मनी से शांति-संधि के लिए 
सम्मेलन का जो अमिलाधी हे वह चलने की चीज गहीं ;” 

१६ जनवरी ५६ को पूर्वी जमनी के प्रधान मन्त्री डाक्टर ग्रोयेवाल 
ने भारतीय दोरान में अपने एक वक्तव्य में कहा कि जमन को शांति सम- 
भोते के प्रत्येक प्रयास का स्वागत करना चाहिए एवं पंचशील के 
आधार परू शांतिपूणं समभझोता वार्ता से जमंन समस्या हल करनी 
चाहिए । 

जनवरी ५६ के तीसरे सप्ताह म॑ ब्रिटेन, फ्रौब्स ओर अमेरिका के 
प्रधान सेनापतियों ने रूस द्वारा पश्चिमी बलिन पर घेरा डाले जाने की 
अवस्था में जवाबी सैनिक उपायों पर भी विचार कर लिया । सम्मवतः 
प्रधान सेनापतियों ने यह निणय किया कि शक्ति का उत्तर शक्ति से 
दिया जायगा । 
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२७ जनवरी ५६ को पत्रकारों के बीच अपने एके वक्तब्य में अमे- 
रिंकी विदेश मन्त्री श्री डलेस ने कहा कि “मुख्य रूप से यह बात अब 
रूस पर निभर करती है कि वह स्वतः चुनाब के माध्यम का कोई दसरा 
विकल्प सामने रखे | रूस का प्रस्ताव जमेनी के विभाजन का प्रस्ताव 
है | थ्रमी तक में कोई ऐसी चीज नहीं देख रहा हूँ कि जिससे मेरी यह 
धारणा बने कि सोवियत रूस सच्चे हृदय से शीत-युद्ध की समाप्ति 
चाहता है ।?” 

रूसी कम्यूनिस्ट दल के २१ वें कांग्रेस अधिवेशन में २६ जनवरी 
'प को रूसी परराष्ट मत्री ने अपने भाषण में कहा--“आ जजू,सर्वाधिक महत्व 
का अन्तरराष्ट्रीय प्रश्न यह है कि जर्मनी से शान्ति-सन्धि हो जाय और 
बलिन पर कब्जे का स्वातन्त्र समाप्त हो | खेद की बात यह है कि अ्रन्तर- 
राष्ट्रीय तनाव क्टाने के किसी भी प्रस्ताव का सबसे पहले विरोध पश्चिम 
जर्मनी के चांसलर डाक्टर अडानावर ही कर बेठते हैं |?” 


पश्चिमी जर्मनी के चांसलर डाक्टर अडानावर को इस बात का 
भय है कि कहीं रूस विश्व-विजयी न हो जाय | २६ जनवरी ?#€ को 
उन्होंने अपने एक भाषण में कहा है--“यदि रूस जर्मनी तथा पश्चिमी 
यूरोप की अर्थव्यवस्था पर अधिकार कर लेता है तो विश्व विजय का 
उसका उद्देश्य पूरा हो जायगा | बलिन तथा जम॑न शांति-सन्धि सम्बन्धी 
रूसी प्रस्तावों का उद्देश्य केवल पश्चिमी जमनी को ही ज्ञति पहुँचाना 
नहीं वरन्‌ अतलांतिक-संघटन तथा पश्चिमी देशों को भी क्षति पहुँ- 
चाना है।” 


रूस का प्रस्ताव यर्दि पश्चिमी राष्ट्री द्वारा ठुकराया गया तो बर्लिन 

को लेकर एक गम्भीर समस्या खड़ी होगी | पर्वी जर्मनी की सरकार को 

. सारा उत्तरदायित्व सोपकर रूस बलिन से हट जायगा। ऐसी स्थिति में 
पश्चिमी राष्ट्री को पू्वी जर्मनी को मान्यक्षा देनी पड़ेगी । यदि पश्चिमी 

राष्ट्र मान्यता नहीं देते तो बलिन से उसका कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं रह 
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है] 


सकता ओर कह अपने आकाश-मार्ग से विमानों के आने-जाने की अनुमति 
नहीं देगा | यदि पश्चिमी राष्ट्र बल का ग्रयोग करते हैं तो युद्ध होता है 
ओर उसकी सारी जिम्मेदारी फश्चिमी राष्ट्रों पर पड़ेगी। यदि रश्चिमी राष्ट्र 
पुवों जर्मनी को मान्यता देता है तो यह पश्चिमी राष्ट्रों के लिए. एक बहुत 
बड़ी राजनीतिक हार होगी | 


अध्याय १३ 
संयुक्त राष्ट्रसंघ 
(ए77॥/०१ ७४078 (0722नं5७८07) 


संयुक्त राष्ट्संघ. की स्थापना 'ह्विंतीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप 
हुई है । यद्यपि द्विंतीय' महायुद्ध में मित्र राष्ट्रीकी विजय हुई लेकिन 
फिर भी उनको शान्ति ओर सुरक्षा की आवश्यकता प्रतीत होने लगी 
थी | सन्‌ १६४४ में क्रीमिया के माल्टा नगर में चचिल ( ब्रिटेन ), रुज्ञ 
वेल्ट ( अमेरिका »और स्टॉलिन ( रूस ) की एक बैठक हुईं जिसमें यह 
निर्णय किया गया कि २५ अग्रेल सन्‌ १६४५ को सेनफ्रान्सिस्को में 
संयुक्त राष्ट्री की एक सभा बुलायी जाय जो विश्व-शांति और सुरक्षा के 
लिए' एक घोषणापत्र तैयार करें। इस प्रकार २५ अप्रेल सन्‌ १६४५ को 
संयुक्त राष्टसंध का जन्म हुआ । 


उद्देश्य 

संयुक्त राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :--- 

(१ ) विश्व में शांति ओर सुरक्षा की स्थापना करना । 

( २) मिन्न-मिन्न राष्ट्री म॑ं मित्रता की भावना जाणएत करना | 

(३ ) मिन्नभ्िन्न राष्ट्री के झगड़ों का शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा 
नपदारा करना । 

(४ ) मनुष्य के मौलिक अधिकारों में विश्वास स्थापित करना | 

(५ ) न्याय के लिए. शर्ते निश्न्नित करना । 

(६ ) आशिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर अन्तर- 
राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना । 
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संयुक्त राश्संघ अपने सदस्य राष्ट्र को समान समझता है और 
घोषणापत्र के सभी उद्देश्यों को सौजन्य व शान्ति प्र॒णं उपायों से 
प्राप्त करेगा | संघ के सदस्य सभी भगड़ों का शांतिपूर्रो उपायों से निशुय 
करंगे | वे किसी भी राष्ट्र की स्वतन्त्रता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं कर 
सकते । राष्ट्संछ जो कुछ कार्य करेगा, वह सब घोषणापत्र, के अनुसार 


होगा | 


संघटन 


(१) साधारण सभा--साधारण समा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का 
एक प्रतिनिधि होता हे । यह सभा विश्व की स्थिति का अध्ययन करती 
है ओर अन्य विमागों का निरीक्षण करती है| इसकी बेठक प्रत्येक वर्ष 
सितम्बर में होती हे। आजकल इसके ८२ सदस्य राष्ट्र हैं जो इस 
-प्रकार हैं-..- ु 


अफ़गानिस्तान, अलबानिया, आजजेण्टा इना, श्रास्टे लिया, औरस्ट्रिया 
बेल्जियम, बोलीविया, ब्राजील, बल्गेरिया, बमो, बाइलो रूस, कम्वो- 
डियः, कनाडा, लंका, चिली, चीन, कोलम्बिया/ कोस्टारिका, वंधूबा, 
चेकोसलोवाकिया, डेनमाकं, डोमीनिकन रिपव्लिक, इक्वेडोर, एलसेल्वे- 
डोर, इथियोपिया, फिनलेण्ड, फ्रान्स, घानाँ, यूनान, ग्वावेमाला, हेदी, 
होण्ड्रास, हगरी, आइसलंणड, इसराइल, इटली, भारत, हिन्देशिया, 
ईरान, इराक, आयरलेण्ड, इटली, जापान, जान, लाओस, लेबनान, 

बेरिया, लीबिया; लक्सेमबर्ग, मलाया, मैद्िसको, मोरक्को, नेपाल, 
नीदरुलेण्ड्स, न्यूज़ीलेण्ड, निकाराशुआ, नुवें, पाछिितान, पनामा, परा- 
गुए, पेरू, फिलिपाइन, पोलेर्ड, पुतंगाल, रूमानियाँ, सऊदी अरब 
स्पेन, सूडान, स्वीडेन, थाईलेएड, ट्यूनीशिया, तुर्कों, उक्केन, यूनियन 
आफ साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड "अरब रिपग्लिक, सोवियत रूस, ब्रिटेन, 
अमेरिका, युरगुए, बेनेजुएला, यमन ओर यूगोस्लाविया। 

(२) सुरक्षा-परिषदू--संयुक्तराष्ट्र संघ का यह सबसे महत्त्वपूर्ण 
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विभाग है । विश्व में शान्ति ओर सुरक्षा की स्थापना करना ही इसका 
मुख्य कार्य है। उसमें कुल ११ सदस्य होते डे जिनमें पाँच स्थायी सदस्य 
हैं ओर ६ अस्थायी । अस्थायी सदस्यों का चुनाव साधारण सभा दो 
वध के लिए करती है| स्थायी सदस्थों, में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रान्स 
ओर चीन हैं। 

सन्‌ १६५६ में सुरक्षा परिषद्‌ में निम्नलिखित सदस्य हैं :--- 

” आजेण्टाइना ( सन्‌ १६६१ तक ), कनाड# ( सन्‌ १६६० तक ), 
इटली ( सन्‌ १९६१ तक ), चीन ( फारमोसी स्थायी सदस्य ), फ्रान्स 
( स्थायी सदस्य ), जापान ( सन्‌ १६६० तक ), पनामा ( सन्‌ १६६० 
तक ), व्यूनीशिया ( सन्‌ १६६१ तक ), रूस ( स्थायी ), ब्रिटेन (स्थायी ) 
श्रमेरिका ( स्थायी )। 

(३) आथिक और सामाजिक परिषद्‌ू--इसमें कुल १८ सदस्य 
होते है जो आजकल इस प्रकार हैं :-- 

अफगानिस्तान ( सन्‌ १६६२ तक ), फ्रान्स ( सन्‌ १६६१ तक ), 
स्पेन ( सन्‌ १६६२ तक ), बलगोरिया (सन्‌ १६६२ तक ), चिली 
( सर १६६१ तक ), सेक्सिको ( सन्‌ १६६० तक ), सड़ान ( सन्‌ १६६१- 
तक ), रूस (सन्‌ १६६० तक ), नीद्रलेंड ( सन्‌ १६६१ तक ), ब्रिटेन ( सन्‌- 
१६६० तक), चीन राष्टवादी (सन्‌ १६६१ तक ) न्यूज़ीलेएड 
( सन्‌ १६६२ तक ), कोस्टारिका (सन्‌ १६६१ तक ), पाकिस्तान 

( सन्‌ १६६० तक ), अमेरिका (सन्‌ १६६२ तक ), फिनलेरड 
( सन्‌ १६६० तक ), पोल्ैण्ड ( सन्‌ १६६० तक ) और बेनेजुएला ( सन्‌ 
१६६२ तक )। 

आशिक ओर सामाजिक परिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव साधारण सभा 
“-- करती है | यह परिषद्‌ विश्व की आर्थिक ओर सामाजिक समस्याओं को 
दूर करती है। 
(४) संरक्षण परिषद्‌ू--इसमें निम्नलिखित १३ सदस्य हैं। इस 
परिषद्‌ का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशों की देखभाल करना हे । 
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आस्टे लिया ( संरक्षित प्रदेश का प्रशासक ), हैटी ( सन्‌ १६६० 
तक ), पेरागुए. (सन्‌ १६६७" तक ), बेल्जियम ( संरत्लित्र प्रदेश का 
प्रशासक ), भारत ( सन्‌ १६६० तक ), रूस ( सुरक्षा परिषद्‌ का स्थायी 
सदस्य ), वर्मा ( सन्‌ १६६२ तक ), इटली (संरक्षित प्रदेश का प्रशाक्षक), 
यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ( सन्‌ १६६२ से ), चीन ( राश्वादीसुरत्ता 
परिषद का स्थायी सदस्य ), न्यूजीलेण्ड ( संरक्षित प्रदेश का प्रशासक-), 
ब्रिटिन (संरक्षित प्रदेश का ग्रशासक ), अमेरिका (संरक्षित प्रदेश का 
प्रशासक ) 

(५) अन्तरराष्टीय न्‍्यायाज़्य--इस न्यायालय की स्थापना श्८ 
अग्रेल सन्‌ १६४६ में हेग ( ॥9806 ) में हुई थी। इसमें १५ सदस्य 
होते हैं। यह राष्ट्र के कगड़ों का फेसला व न्याय करती है। आजकल 
इसके निम्नलिखित सदस्य हैं :-- 

पाकिस्तान ( १६६७ तक ), मिश्र ( सन्‌ १६६७ तक ) अरूगुए 
( सन्‌ &€६१ तक ), फ्रान्स ( सन्‌ १६६४ तक ), मेक्सिको ( सन्‌ १६६४ 
तक ), अमेरिका ( सन्‌ १६६१ तक ), रूस ( सन्‌ #६६४९ तक ), 

( सन्‌ १६६४ तक ), अरजेणश्टाइना ( सन्‌ १६६४ तक ), आस्ट लिया 
( सन्‌ १६६७ तक ), पोलेण्ड ( सन्‌ १६६७ तक्क ), यूनान (सन्‌ १६६८ 
तक ), चीन राष्ट्रवादी ( सन्‌ १६६७ तक ) | 

(६) सचिवालय-- राष्ट्रसंघ का एक अंग सचिवालय भी है। 
प्रधान सचिव इसका प्रधान होता है । आजकल प्रधान सचिव श्री डाग 
हेमरशेल्ड हैं | 

(७) विशेष समितियाँ--संयुक्त राष्ट्संघी की कुछ विशेष समितियाँ 
भी हैं जो राष्ट्स॑ंत्र के उद्देश्यों की पति में सहायक होती हैं। इनमें कुछ 
निम्नलिखित है :-- 

(१) निःशस्लीकरण आयोग | 

(२) सेन्याधिकारी समिति। 
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(३) अन्तरराष्ट्रीय श्रम संघय्न । 

(४) खाद्य और कृषि संघटन । 

(५) अन्तरराष्ट्रीय सिविल एवियेशन आरगेनाइश्जेशन । 

(६) अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बक | 

(७) झन्तरराष्ट्रीय वित्तीय निगम । 

(८) अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष । 

(६) विश्व स्वास्थ्य-संघ । 

(१०) यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन । 

(११) इन्टर नेशनल टेली कम्यूनिकेशन्स यूनियन | 

(१२) वल्ड मीटरोलाजिकल आर्गनाइ्जेशन । 

(१३) इन्टर गवरनमेण्टल मेरियाइम कन्सलटेटिव आर्गनाइजेशन । 
" राष्ट्रसंघ के काये 


भ्रथम्‌ महायुद्ध के पश्चात्‌ लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना हुईं थी 
लेकिन लीग ऑफ नेशन्स विश्वशांति और सुरक्षा की स्थापना में स्वदा 
अह्लम रथ रही । लीग, ऑफ नेशन्स के विधटन के बाद इसी उद्देश्य की 
पर्ति के लिए. द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होते ही संयुक्तराष्ट्र संत्र' की 
स्थापना हुईं। यद्पि इसक्री स्थापना हुये लगभग १४ वर्ष हो गये लेकिन 
, इसकी कार्य-प्रगति बहुत धीमी है। 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में राष्ट्रों के दो गुट हो गये हैं--एक गुट का नेतृत्व 
इंग्लेए्ड ओर अमेरिका कर रहा है ओर दूसरे गुट का रूस। पहले गुर में 
समस्त पश्चिमी राष्ट्र शम्मिलित हैं ओर दूसरे गुट में प्वी राष्ट्र | इन दोनों 
गुटों में मतभेद और वेम्नस्यथ है और वे एक दूसरे को संदेहयुक्त 
«दैष्टि से देखते हैं। ये दोनों गुण अपने प्रभाव को बढ़ाने में हमेशा लगे 
रहते हैं । 
संयुक्त राष्ट्र संध का सबसे महत््वपृण विभाग सुरक्षा-परिषद्‌ है। 
पाँच सदस्य--इंग्लेग्ड, अमेरिका, रूस, फ्रास्स और चीन हैं । इन राष्टों 


हि 
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को विशेषाधिकार ( वीटो ) ग्राप्त है। ये किसी भी प्रस्ताव पर किये गये 
निर्णय को रद्द कर सकते हैं । ये राष्ट्र इस अधिकार का दुरुपयोग करते 
हैं और एक दूसरे का विरोध करने के लिएः विशेषाधिकार का प्रयोग करते 
हैं | सम्भवतः ही कोई ऐसा प्रश्न हो जो बिना विवाद के निर्णय हो ग्रया 
हो ओर उस निणय को कार्यान्वित किया गया हो | 

संयुक्त राष्ट्रसंघ्र का विज्ञान के संहारकारी अ्नों पर अधिकार नहीं हे । 
यही कारण है कि राष्ट्रसंघ परमाणु शक्ति पर कोई अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण 
नहीं लगा पायी दे । 

यह दो राष्टों ( अमेरिका और रूस ) का खिलौना बन गया है और 
जिस प्रकार वे चाहते हैं नचाते हैं| इसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह शक्ति- 
शाली राष्ट्री को, अपने निर्णय को मानने के लिए! बाध्य कैर सके | अपनी 
शक्तिहीनता ही के कारण वह किसी राष्ट्र की सेनिक शक्ति पर नियंत्रण 
नहीं लगा पायी है । 

इस्त प्रकार हम देखते है कि राष्ट्संघः गुग्बन्दी के दलदेल में फँस 
गया है। वह विश्वशांति ओर सदस्य राष्ट्रों के सर्वाधिक ऋलयाण में तभी 
सफल हो सकता है, जब वह बड़े राष्ट्रों की गुटबन्दी से ऊपर हो, सदस्य 
राष्ट्र में उसके घोषणापत्र के प्रति हादिक निष्ठा हो और बड़े तथा छोटे 
राष्ट्र उसके निर्णोयों को अस्वीकार न करें। यदि बड़े राष्ट्र विवादास्पद 
प्रश्नों पर एकमत हो जाये, तो विश्वशांति की स्थापना में देर न लगेगी । 
यदि मतप्ेद*बढ़ता गया, उनके बीच की खाईं चौड़ी होती गयी तो राष्ट्र- 
संघ की स्थापना व्यर्थ सिद्ध होगी । बडे राष्ट्र कीन हैं, यह सभी जानते 
हैं। ये हैं ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रान्स'। यदि य राष्ट्र एक स्थान पर 
बैठकर विवेकपर्णा, स्वाथरहित ओर निष्पक्ष होकर विश्व समस्याओं एर . 
विचार करें, तो सभी समस्याओं का अन्त हो सकता है । चँकि इनमें स्वार्थ 
की मात्रा अधिक है, गुटपरस्ती अधिक है ओर वें शक्ति वृद्धि में संलग्न 
हैं, विश्व की प्रमुख समस्याओं--लाल चीन, काश्मीर, साइयग्रस, 
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अफ्रीका, अल्जीरिया, गोवा, हंगरी, बलिन_का उचित समाधान नहीं हो 
पाया है। 

लाल चीन को मान्यता न देना राष्ट्रसंघ की एक बहुत बड़ी भूल 
है | राश्संघ एक प्रतिनिधि संस्था है। बह सम्पूर्ण मानव-समाज का 
प्रतिनिधि करने का दम भरता है, परन्तु ऐसे संघ में लाल चीन जैसे विशाल, 
प्रगतिशील और अत्यधिक जनसंख्या वाले :ज्य का कई प्रतिनिधि 
ही नहीं । चीन का प्रतिनिधित्व व्यांग काई शेक द्वारा अधिकृत फारमोसा 
करता है ) यह पश्चिमी राष्ट्र के स्वार्थ, पक्षपात ओर अविवेक का एक 
उज्वलन्त प्रमाण है क्योंकि पश्चिमी राष्ट्री के विरोध के कारण ही लाल 
चीन राष्ट्रसंघ में - प्रवेश नहीं पा रहा है | यदि लाल चीन आज रश्ट्रसंध 
का सदस्य हो जाय तो बहुत सी समस्‍यायें सुलक सकती हैं । 


बढ़े राष्ट्री में आरोप और प्रत्यारोप की एक नीति चल पड़ी है। 
यदि एक राष्ट्र कुछ सुक्काव रखता है तो दूसरा राष्ट्र उसे एक चाल समझता 
है । यह प्रवृत्ति अत्यन्त ह्वानिप्रद है। इस नीति से कोई लाभ नहीं है 
बल्कि पारस्परिक सम्बन्ध ही बिगड़ता है। ४ नवम्बर सन्‌ १६४८ को 
पेरिस में राइसंघ की साधारण सभा में भारतीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू 
ने जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने सत्य ही कहा था कि--“यदि हम 
लोग एक दूसरे पर आरोप करते रहेंगे तो किसी का कल्याण न होगा। 
यदि हम लोग अपने ही दोषों को जानने का प्रयत्न करें तो,विषमता का 
यह वातावरण न रह लायगा ओर सब प्रेम के पत्र में बँध जायेंगे। 
इससे राष्ट्र का, विश्क॑का और-मानव समाज का कल्याण होगा |”. 
- - अ्रतः बड़े राष्ट्री को चाहिए! कि राष्ट्रसंघ को दृढ़ बनाने के लिए 
अपना नेतिक समथन प्रदान करें तथा सुख ओर शांति के कार्यों में 
निष्पक्ष सहयोग दें | 


यह कहना गलत होगा कि संयुक्त राष्ट्संघ ने अब तक कोई कार्य 
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ही नहीं किया | विश्व शांति की स्थापना की ओर राष्ट्रसंघ द्वारा किये 
गये प्रयास सदा प्रशंसनीय है। जब-जब विरोधी स्वार्थ ठकराये हैं, 
चिनगारियाँ निकली हैं, तब-तब राष्ट्रसंघ ने शांति का दमकैल भेजा हे | 
कोरिया और स्वेज के मामलों को लेकर जब स्थिति अति गंभीर हो गयी 
थी और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि किसी समय भी महायुद// को 
घोषणा हो सकती है, राष्ट्रसंघ ने हस्तक्षेप किया है ओर तटस्थ देशों 
की सेवा को भेज कर स्थिति पर नियन्त्रण पाया है | सन्‌ १६५८ में जब 
लेबनान ने सीरियाई हस्तक्षेप की शिकायत की तो राष्ट्रसंघर ने पर्यवेज्ञक 
दल भेजकर शिकाॉवैत का समाधान कर दिया | विश्व-शांति के निमित्त 
जितनी समायें जेनेवा आदि स्थानों पर हुई हे अथवा हो रही है, वे सब 
राष्ट्र संघ के तत्वाधान अथवा संरक्षणता में हुई हैं और हो रही हैं। राष्ट्र 
संघ ने पराधीन राशे के उद्धारार्थ अनेक सहायता प्रदान्न की है ओर कर 
रहा है | काश्मीर, अफ्रीका अदि प्रश्नों को भी सुलमाने का राष्ट्ररंघ ने 
प्रयास किया है । दुःख तो इस बात की है कि पश्चिमी राश्े के सवा र्थ- 
पूर्ण हस्तक्षेपों के कारण राष्ट्रसंर उतनी प्रगति नहीं कर सकी, जितनी 
करनी चाहिए | 

आशा है भविष्य में यह विश्व-संव अधिक लाभप्रद और कल्याण- 
कारी सिद्ध होगा । 
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अन्तरराष्ट्रीय समझोते, सन्धियाँ ओर सम्मेलन 
([#्खाब्राांत्यओं 08०५, प7टढ0ं28 दाते (07/6767063) 


संयुक्त राष्ट्रसंध का घोषणापत्र अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के 
निमित्त स्थापित किये गये क्षेत्रीय प्रबन्ध (7८ट074 ७77०08 ९7९०५) 
पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता, यदि क्षेत्रीय प्रबन्ध तथा उनके कार्य 
घोषणापत्र की ५१वें धारा के उद्देश्य तथा सिद्धान्त के अनुकूल हो । लेकिन 
इस खवारा के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्ध को अत्यन्त सीमित रखने पर जोर 
दिया गया है । क्षेन्नीय प्रबन्ध ने द्र तृगति से अनेक समझौते और सम्धियों 
को जो, आजकल शक्ति संतुलन (छ%970०6 रण 70०५०) स्थापित 
करने में सहायक"हैं, जन्म दिया है। कुछ प्रमुख समभझौते, सन्धियो 
ओर सम्मेलनों का वर्णन नीचे दिया गया है--- 
समझौते ओर सन्धियाँ 
(१) अरब संघ--अरब संघ की स्थापना २२ मार्च सन्‌ १६४५ में 
हुई। इसकी अवधि अनिश्चित रखी गई। इसके सदस्य मिश्र, इराक, 
जाडन, सऊदी अरब) सीरिया, लेबनान, यमन“ओर लींब्रिया हैं। इसका 
संघटन सामूहिक सुरक्षा ञ्षवा आथिक और सांस्कृतिक सहयोग प्राप्त 
करना है । 
(२) डनकक-सन्धि--उत्तरी अतलांतक क्षेत्र में फ्रान्स और 
इंग्लैएड के बीच डनकक सन्धि (0प्रगापंगर प7८७५) ४ मार्च सन्‌ 
१६४७ को हुई। इसकी अ्रवधि ५० वर्ष रखी गयी है । इस सन्धि के 
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अनुसार यदि जमंनी आक्रमण करेगा या अतिक्रमण की नीति अपनायेगा 
या सुरक्षा परिषद्‌ जमनी के ब्विरुद् कोई कार्रवाई करेगी ती इस संधि के 
सदस्य सेनिक तथा अन्य सहायता प्रदान करेगें। 

(३) रिझ्रो सममोता--श्रोषणापत्र की ५१वे” धारा के अन्तर्गत यूह 
एक सामूहिक सुरक्षा का समभोता है जो अनिश्चित काल के लिए! किया 
गया था। इस समझौते पर २ सितम्बर सन्‌ १६४७ को रिश्रो-डी-जेनरो 
नामक स्थान पर हस्ताक्षश हुआ । यही सभी अमेरिकन राज्यों के लिए 
खुला था। इसके अनुसार एक अमेरिकी राज्य पर किया गया आक्रमण 
सभी अमेरिकी राज्य पर आक्रमण समझा जायगा | 


(४) ब्रसेल्स सन्धि--त्र सेल्स की सन्धि पर १७ माच १६४८ में 
हस्ताक्षर हुए. थे। इसके सदस्य ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रान्स, ल्यृज़ेमबर्ग और 
नीदरलेग्ड हैं। यह एक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहयोग 
ओर सामूहिक सुरक्षा की सन्धि हे जिसकी अ्रवधि ५० व पखी 
गयी है| इस सन्धि की चोथी धारा के अनुसार यदि योरप॑ में किसी 
सदस्य राष्ट्र पर सशञत्र आक्रमण हुआ तो अन्य सदस्य. राष्ट्र उसकी 
सहायता करेंगे। 


(५) नाटो-संगठन--'नागो! 'नार्थ अव्लांटिक ठीटी आरगना- 
इज़ेशन” का संक्षिप्त नाम है | इस संधि पर ४ अप्रेल सन्‌ १६४६ को १२ 
राष्ट्र ने अमेरिका की राजधानी में २० वर्ष के लिए लोकतन्त्र तथा 
व्यक्तिगत स्वतन्बता पर आधारित पारस्परिक स्वतन्त्रता, सम्यता, तथा 
संस्कृति की रक्षा के लिए हस्ताक्षर किये। नाटों के १२ प्रथम सदस्य-- 
बेल्जियम; कनाडा, डेनमार्क, फ्रान्स, आ्राइसशिण्ड, इटली, ल्यूज़मबगं, 
नीदरलेण्ड, नारवें, पुर्तगाल, इंगलेश्ड और अमेरिका थे। यूनान और 
तर्की फरवरी सन्‌ १६५२ में शामिल हुए. । ५ मई सन्‌ १६५४ को पश्चिमी 
जर्मनी को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार आजकल नाटो के 
सदस्यों की संख्या कुल १५ द्वो गयी है। 
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यह संघटन कोई क्षेत्रीय प्रबन्ध नहीं है | इसमें अनेक ऐसे देश हैं 
जो एक क्षेत्र के नहीं हैं| यह एक सन्धि है,जो पश्चिम की ओर सोवियत 
रूस के प्रसार को रोकने के लिए. बनायी गयी है। इस सन्धि के अनुसार 
यदि एक या एक से अधिक देशों पूर कोई सेनिक आक्रमण होता हे तो 
यह आक्रमण सबके विरुद्ध समझा जायगा। इस आक्रमण को रोकने 
के लिये राष्ट्र संघ के घोषणापत्र की ५१ वीं धारा के अनुसार प्रत्येक राष्् 
व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से एक दूसरे की सहायता देने के लिये करबद्ध 


होगा | 


इसका एक अधिवेशन ११ दिसम्बर सन्‌ १६५६ को हुआ था 
जिसमें अमेरिका के परराष्ट्र मन्त्री श्री जान फास्टर डलेस ने प्रत्येक 
सदस्य राष्ट्री की अपनी सेनिक शक्ति को मजबूत बनाने की राय दी थी। 

नाठों का एक दूसरा अधिवेशन १६ दिसम्बर सन्‌ १६५७ से पेरिस 
में शुंर हुआ था। इस सम्मेलन में नायो ने परमाणविक युद्धात्र को 
एकत्र करने का निश्चय किया । आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा के लिये 
नायो गुर के नराष्ट्री को वे तत्काल प्राप्त हो सकेंगे। नवीन युद्धात्रों में युद्ध 
की वतमान नीति को दृष्टिगत रख नाटो ने मध्यम दूरी वाले अग्निवाणों 
को योरप में सर्वोच्च मित्र कमांडर के पास रखने का भी निश्चय किया | 
अतलांतक समभौता राष्ट्र अपनी दिलचस्पी केवल उत्तरी अतलांतक राष्ट्रों 
के सनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखेंगे ओर न वे केवल सैनिक 
समस्याओं पर ही जोर देंगे, वरन्‌ वे राजनीतिक एवं आशिक क्षेत्रों में 
भी परस्परावलम्बन के सिद्धान्तों को ध्यान में*रखते हुये अपने क्षेत्र के 
बाहर की घटन पर नजर रखेंगे। 


नाटो सम्मेलन में अमेरिका ने सदस्य राष्ट्रों को क्षेप्यास्र देने का जो 
प्रस्ताव रखा, उसकी अरब के सुमाचारपत्र तथा राजनीतिक क्षेत्र में 
“जोरदार प्रतिक्रिया हुईं। अरब क्षेत्रों में इस संवाद पर चिन्ता इसलिये 
प्रक० की जा रही हे कि नाटो में तुर्की भी हे जिसका सीरिया आदि पड़ोसी 
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देशों के साथ वांछुनीय सम्बन्ध नहीं है । अगर तुर्की को क्षेप्यात्र मिलते 
है तो पश्चिमी एशियाई क्षेत्र मैं शत्र-होड़ का नया दौर शुरू होता निश्चित 
है | अरब के राजनीतिक क्षेत्रों में नाटो के निर्णोयों को युद्ध की तैयारियों 
का आवाहन बतलाया जा रहा है ९ 

(६) सोवियत रूस और लाल चीन के बीच सन्धि-+-यह सन्धि 
३० वे के लिये सोवियत रूस ओर कम्यनिस्ट चीन के बीच १४ फरवरी 
सन्‌ १६५० को हुई। इस सन्धि के अनुसार लाल चीन पर जापान या 
जापान के मित्र ग्रुष्टी द्वारा आक्रमण होने पर सोवियत रूस चीन की 
सहायता करेगा । 

(७) बगदाद सममोौता इस समभोते का उद्देश्य मध्यपूव में 
सुरक्षा पेदा करना है । यह सममोता २४ फरवरी सन्‌ “१६५० “को 
हुआ | इसके इराक, तुकों, ब्रिटेन, पाकिस्तान ओर ईरान सदस्य हैं। 
इस समझौते की अवधि ५ वर्ष हे लेकिन इसकी अवधि बढ़ाई जा झकती 
है | सैनिक अतिक्रमण अथवा आशंका की स्थिति* में एक सदस्य राष्ट्र 
दूसरे सदस्य राष्ट्र की सैनिक सहायता करेगा । इसका उद्देश्य मध्यपू्व से 
रूस के प्रमाव को बिलकुल नष्ट कर देना है । लेकिन इसकी प्रतिक्रिया 
ठीक उल्टी हुई है । इस समझौते के कारण सोवियत रूस मध्यपूव में 
अधिकाधिक द्लिचस्पी लेने लगा है। मिश्र आदि देशों ने इसका जोरदार 
विरोध किया है। उनका कहना है कि अरब राष्ट्रों को पश्चिम के बड़े 
राष्ट्री के समभनेते या सन्धि में शामिल नहीं होना चाहिये | उन्हें अरब- 
सामूहिक सुरक्षा समझोता पर ही निर्मर करना चाहिये | मिश्र का कहना 
है कि बगदाद समझौते से मध्यपूर्व में इराक ब्रिटेन कौच्एक उपनिवेश हो 
गया है । 

एशियाई देशों में केवल पाकिस्तान ही इस समझौते में शामिल 
हुआ है। भारत के साथ उसका वांछुनीय सम्बन्ध नहीं है | फिर, पाकि 
स्तान काश्मीर को हड़पना चाहता है । इसलिये उसका इस समझौते में 
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शामिल होना आवश्यक था | इससे पाकिस्तान को काफी सैनिक- 
सहायता मिलेगी । 

अमेरिका अभी तक इस समभोते में शामिल नही हुआ है और न 
श्ममिल होना चाहता है क्योकि उसके शामिल होने से सोवियत रूस 
को मध्यपूत्र में प्रत्यक्ष रूप के हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जायगा। 
फिर भी अमेरिका परोक्ष रूप से इसका सदस्य है क्योंकि आर्थिक मामलों 
में यह सन्त्रणा और सहायता देता है।.. 

१४ जुलाई ?प्८ की इराकी सनिक-क्रान्ति ने बगदाद-समभौता की 
कमर ही तोड़ दी। इराक बगदाद-समभोते का मुख्य स्तम्म था और 
उसके प्रधान मन्त्री श्री नूरी-अल-सईद मुख्य संयोजक थे। इस क्रान्ति के 
पश्चात्‌ श्री न्री-अल-सईंद की हत्या कर दी गयी ओर इराक में 
एक तट्स्थ गणवन्त्र की स्थापना हो गयी। इस क्रान्ति के पश्चात्‌ 
इराक का गणतन्त्र इस सेनिक समझौते की बैठकों में सम्मिलित ही 
नहीं हुआ । 

, रराक के- हट जाने से जो स्थान रिक्त होगा, उस स्थान को 
अमेरिका लेना चाहता है । र८ जुलाई सन्‌ १६४५८ को अमेरिका ने 
ब्रिटेन, तुर्की, इंगान और पाकिस्तान के साथ एक नया 'सुरक्षा-समझौता' 
किया है जिसके अनुसार बिना पूर्ण सदस्य हुए ही अमेरिका ने पुण 
सदस्य का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया । इस समझौता के पहले 
अमेरिका ने यह घोषणा किया था कि वह बगदाद गुट के देशों को युद्ध 
के खतरे का सामना फैरने के लिएः बराबर सहायता करता रहेगा । 

भारत ने ब४दीद समभ्तीते का विरोध किया है ।” 


(८) अमेरिका-फिलिपाइन सन्धि--यह सिन्ध अमेरिका ओर 
फिलिपाइन के बीच ३० अगस्त सन्‌ १६४१ को हुई थी। इसके अनुसार 
प्रशान्त क्षेत्र में किसी भी सदस्य राष्ट्र पर आक्रमण होने पर एक सदस्य 
राष्ट्र दसरे की सहायता करेगा । 
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(६) असेरिका-जापान संधि--यह सन्धि ८ सितम्बर सन्‌ 
२१६५१ को अनिश्चित कालके लिए अमेरिका ओर भापान के बीच 
हुईं थी। इस सन्धि के अनुसार जापान पर आक्रमण होने पर अमेरिका 
पूरी सहायता करेगा | इस सन्धि ,से अमेरिका को यह अधिकार होगा 
कि वह अपनी स्थल, नभ तथा जलसेना जापान की आन्तरिक अशांति 
ओर वाह्य ग्राक्रमण तथा सुदूर पूर्व में शांति और सुरक्षा स्थापित 
करने के लिए रख सके १ 

(१०) योरपीय सुरक्षा संघर--एक सन्धि द्वारा २७ मई, सन्‌ 
१६५२ को छः राशे की एक योरपीय सुरक्षा संघ (ग्ि70962॥ 
[0०67८८ (0ऋऋणाए(9 ) की स्थापना की गयी | इसके सदस्य 
राष्ट्र फ़ान्स, पश्चिमी जमनी, इटली, नीदरलेण्ड, बेल्जियम-तथा लक्सेमबग 
थे | इस सन्धि के अनुसार योरपीय सुरक्षा संघ के अधीन ६ राष्ट्री की 
एक सेना होगी जो नाटों की सेना के साथ मिलकर एक सेनिक क्संघटन 
बनायेगी । यह सन्धि सन्‌ १६५४४ में समाप्त हो गयी । 

(११) दक्षिण-पूर्वी एशिया संधि संघटन--दक्षिश-पूर्वी एशियाई 
भाग में मिटते हुए! पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव को बैनाये रखने केलिए 
इस संगठन की नींब डाली गयी है । दक्षिण-पूर्व एशियाई भाग में रूस 
के प्रभाव का प्रसार पश्चिमी राष्ट्री के लिए असह्य था। च्यांग-काई-शेक 
के पलायन तथा कम्यूनिस्ट चीन के उदय से दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
रूस का काफी प्रमाव बढ़ गया था। इस प्रमाव-प्रसार को रोकने के 
लिए पश्चिमी राष्ट्री ने इस "संगठन को सन्‌ 6१६५४ में जन्म दिया | 
इसका प्रथम अभिवेशन श्याम की राजधानी बेकांक '|ंहुआ | 

सीयो नायो का छोटा भाई है। नाठो का प्रा नाम "नाथ अत- 
लांतिक थीयी आर्गनाईज़ेशन” हे जिसका अर्थ “उत्तर अतलांतक सन्धि- 
संघटन? है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका ओर कनाडा से लेकर यूनान 
और तुर्की तक फेला हुआ है । 'सीठो? का पूरा नाम 'साउथ ईस्ट एशिया 
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टीटी आर्गेनाईज्ञेशन! हे जिसका अथ 'दक्षिण-प्वी एशिया सन्धि-संघ- 
टनः है। सीठो भाठो की तरह व्यापक नहीं&हो सका, क्योंकि इस क्षेत्र 
का कोई बड़ा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। ये दोनों संघटन 
सोवियत रूस के विरुद्ध अमेरिका ने खड़ा किया है | उसकी आशा थी 
कि भाँरत भी इसमें सम्मिलित होगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ | 


7 इस क्षेत्र के छोटे ओर नगण्य' राज्य ही इमके सदस्य बने । ये है 
फिलिपाइन्स, श्याम ओर पाकिस्तान, | सदस्यों की इस कमी की पर्ति 
ब्रिटेन और फ्रान्स को शामिल करके की गयी ) इन दोनों के उपनिवेश 
इस क्षेत्र में हैं। यही इनको इस संघटन में लाने का ओचित्य समझना 
चाहिए । आरंटे लिया और न्यूज़ीलेएड भी इसके सदस्य बनाये गये | 
दाचिण-पर्वी एशिया में तो नहीं हैं परन्तु अमेरिका ओर ब्रिटेन के पद- 
चिन्हों प्रर चलने वाले हैं ओर इस क्षेत्र के पड़ोसी भी हैं | अमेरिका का 
दक्षिण-पर्वी,णशिया में कुछ नहीं है परन्तु उसे कौन रोक सकता है! रूस 
विरोधी दल का नेता होने के कारण अमेरिका का इस संघटन में सम्मि- 
लितन्होना अवश्यम्भात्री था। 


अमेरिका अपना दल बढ़ाने के लिए सदा तैयार रहता है | इसलिए 
कई वर्ष पहले इसने 'ऐनज़स? (&पटा75$) नाम की सन्धि की थी। ऐन- 
ज़स शब्द में अंग्रेजी के ए, एन, ज़ेड, यू, एस पाँच अक्षर हैं। ए. शब्द 
आस्टेलिया, एन और ज्ञेड न्यूज्जीलेएड और यू, एस यनाइयेड स्टेट्स के 
ग्योतक हैं। इस ग्रकार“आरस्टेलिया, न्यूज़ीलिए्ड और अमेरिका की यह 
सन्धि थी । ब्रिटन थी इस सन्धि का सदस्य होना चाहता था परन्तु -अमे- 
रिंका को स्वीकार न था लेकिन जब अ्रमेरिका ने देखा कि दक्षिण-पवों 
एशिया में बिना ब्रिटेन की सहायता से कोई भी सन्धि या संगठन सफल 
नहीं हो सक़ता तो उसने सीगो की व्यवस्था की ओर ब्रिटेन को भी सम्मि- 
लित कर लिया । 
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सीगो के एशियाई राष्ट्री में फिलिपाइन्स द्वीप तो ११ वध पूव अमे- 
रिका का उपनिवेश था ही और ग्राज भी आथिक दृष्टिश्सि अमेरिका पर 
आश्रित है। श्याम में माशल विपुल संग्राम का बोलबाला है । वहाँ 
डिसोक्रेसी तो है ही नहीं और फिर अमेरिका को डिमोक्रेसी से कोई 
विशेष मतलब भी नहीं है ) उसका तो वास्तविक कार्य इस क्षेत्र में अपना 
प्रभुत्व स्थापित करना है। तीसरा एशियाई राज्य पाकिस्तान है। पाकि- 
सतान की स्थापना के ख्मय से ही अमेरिका का ध्यान उधर था | उखैने 
सोचा था कि पाकिस्तान को हमारे खाथ आते देख भारत भी आ जायगा 


और सब काम बन जायगा । परन्तु जब भारत 'सीटो में, नहीं आया तब 
संयुक्त राष्ट्संघ की सुरक्षा सभा में उसने ऐसा कूमेला खड़ा किया कि 


दुनिया की दृष्टि में भारत गिर जाय। जब इस पर भी मारत का कुछ 
नहीं बिगड़ा, तब उसने पाकिस्तान को शबस्त्रास्त्र देकर सशक्त किया। ये 
शस्त्रासत्र दो उद्देश्यों से दिये गये । एक यदद था कि भारत सजग द्वो जाय 
ओर उनकी शरण आये | दसरा यह था कि रूस भी समझ जाय कि 
अमेरिका का एशिया में गहरा प्रमाव है और रूस की दाल यहाँ 
गलेगी । नेहरू जी यह कहते है कि ब्रिटेन ओर अमेरिका भारक्त को 
नीचा दिखाना चाहते है, इसमें कुछ भी श्रत्युक्ति नहीं है। आश्चर्य 
तो इस बात की है कि नेहरू जी इनकी नेकन्तीयती पर अब भी विश्वास 
करते हैं। 

ब्रिटन का प्रभाव जो इस क्षेत्र में पहले था, अब नहीं रहा । इस क्षेत्र 
में उसका उन्ञराधिका री अ्रमेरिका हो गया है जो उसके प्रभाव को सैंमाल 
रहा है। इसमें सोवियत रूस बाधक है और इस वैधा में भारत श्रप्रत्यक्ष 
रूप से- सहायक है | इसलिए' अ्रमेरिका ओर ब्रिटेन जैकिस्तान का पक्ष 
लेकर काश्मीर सम्बन्धी उसकी माँगो का प्रचार कर रहे हैं| उनका कहन्य . 
है कि काश्मीर पाकिस्तान के अधीन होना चाहिए! परन्तु भारत उसे देना 
नहीं चाहता | सीयो और बगदाद पेक्ट: दोनों इसीलिए' हैं। अमेरिका. 
परराष्ट्र मन्‍्त्री श्री जान फास्टर डलेस ने आस्ट लिया की राजधानी केनबरा 
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में यह कहा था कि सीयो साम्यवाद के विरुद्ध है, उसमें काश्मीर का 
विचार नहीं हो क्षकता, उसका केवल इततज्ना ही अर्थ है कि अमेरिका 
भारत को सीटी भे आने के लिए. अवसर दे रहा है। 


(१२) बाल्कन-सममोता--यह «्सन्धि यूनान तुर्की और यूगो 
सस्‍लाविया के बीच ६ सितम्बर सन्‌ १६५४ में हुई थी। इसकी अवधि 
२० वध हे । इसके अन्तगंत आक्रमण की दशा में एक सदस्य राष्ट्र दसरे 
कीसहायता करेगा | 

(१३) वारसा-सन्धि--एक पूर्वी योरपीय सन्धि संघृटन (0७80 
+प70[9८870 476७४ए (0/2०7775920707) की नींव वारसा (५४७/॥- 
82५४) में १४ मई सन्‌ १६५४७ में पड़ी जिसका मुख्य आधार मित्रता, 
सहयोग तथान्पाश्स्परिक सहायता का सिद्धान्त था । अल्बानिया, बल्गेरिया, 
चेकोसलावाकिया, म॒वी जर्मनी, हंगरी, पोलेण्ड, रूमानिया, सोवियत 
रूस तथा कम्यूनिस्ट चीन इसके सदस्य हैं| इस सम्धि की अवधि २० 
व है। इस सन्धि के अनुसार ६ राष्ट्रों की एक संयुक्त सेना होगी,जिसका 
मुख्य कार्याल्न मास्कोी में होगा और जो सोवियत रूस के एक उच्च 
अधिकारी के अधीन होगा । 

यह सन्धि योरप में सदस्य राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा की स्थापना पर 


जोर देती है तथा सदस्य राष्टें के हितों की रक्षा ओर योरप में शांति 
बनाये रखना चाहती है । 


(१४) फ्रान्स-लीजिया-सन्धि--उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में मित्रता 
की एक सन्धि फ्रान्स और लीब्रिया के बीच १० अगस्त सन्‌ १६५७४ में 
हुई जिसके अनुसौर उस क्षेत्र में हस्तक्षेप अथवा आक्रमण होने पर 
'छ्लान्स पूरी सैनिक सहायता करेगा ओर इसके बदले में फ्रान्स को उस 
क्षेत्र में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होंगे |. 

« (१४) सिश्र-सीरिया-सुरक्षा-सममोता--२० अक्टूबर सन्‌ १६५४ 
को मिश्र और फ्रान्स के बीच ५ वर्ष के लिए. एक सममौता हुआ । इसके 
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चाहती है जिससे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की क्षेत्रीय एकता ( ६८770077थ 
772८277609) कौ स्वीकार करें, न तो अतिक्रमण करें ओर न आन्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप करें, सबको समान समझें, पारस्परिक हिंत के लिए 
प्रयत्न करें तथा शान्तिमय सह-अस्तित्व में विश्वास करें। नायो, सीयो 
वारसा'अथवा बगदाद समझौते ओर सन्धियों से शान्ति की स्थापना 
नहीं हो सकती । ये केवल युद्ध की आशंकाओं को पुष्ट करती हैं और 
शांनि के लक्षण उतने ही दूर होते जाते हैं । 
प्रमुख सम्मेलन 

(१) हेग-सम्मेलन--यह सन्‌ १८६० में हालेण्ड के हेग नामक 
स्थान पर हुआ था जिसमें २६ राष्ट्री ने भाग लिया था। इसने श््रों 
की वृद्धि पर फ्रतिबन्ध लगाया तथा अन्तरराष्ट्रीय समस्थाओं का शांतिमय 
समाधान की सिफारिश्व भी की । 

दूसश हेग सम्मेलन सन्‌ १६०७ में हुआ जिसमें अन्य विषयों के 
साथ तटस्थ राष्ट्री के ऋधिकार एवं कत्तव्य पर विचार हुआ । 

(२) कासाबंका सम्मेलन--इसका अधिवेशन २६,जनवरी १४ 
से सन्‌ १६४२३ में फ्रान्सीसी मोरक्को (जो अब स्वतन्त्र हो गया है) 
के कासाबंका नामक स्थान पर हुआ था। इसमें ब्रियेन के प्रधान मन्त्री 
विंस्गन चचिल तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने माग लिया था। 
इस सम्मेलन का मुख्य उद्दश्य' सिसिली तथा इटली पर आक्रमण करने 
के लिए. योजना बनाना था। 

(३) डम्बरटन-ओदवी-सम्मेलन--इस सम्मेलन ने अन्तरराष्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षाल्के लिए न्ाष्ट्रसंध की स्थापना के लिए. सिफारिश 
की, | इसमें ब्रिटन, अमेरिका, चीन तथा रूस के प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया था । 

/(७) याल्टा-सम्मेलन--काला सागर पर स्थित याल्टा (४०॥४०) 
में फरवरी सन्‌ १६४५ में यह सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रिटेन के प्रधान 
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मंत्री चचिल, रूस के प्रधान स्थालिन तथा अमेरिका के राष्ट्रति रूजवेल्ट 
ने द्वितीय महायुद्ध के अज्ञिम चरण में जमनी के विरद्ध सेनिक कारवाई 
करने का निश्चय किया । उन लोगो ने यह भी निश्चय किया कि बिना 


किसी शर्त के जर्मनी को आत्मसमर्पण करने के लिए! विवश किया 
जाय। 


(५) सानफ्रांसिसको-सम्मेलन--डम्बरटन ओक-सम्मेलन की 
सिफारिश, इस सम्मेलन में जो जून सन्‌ १६४५ में सान फ्रांसिसको नमक 
स्थान पर हुई, कार्य के रूप में"परिणत किया गया । इस सम्मेलन के 
५१ प्रतिनिधियों ने राष्ट्संघ की घोषणापत्र ( (५7:67 ) पर हस्ताक्षर 
किये। 

(६) उच्च्वस्तरीय जेनेवा-सम्मेलन--योरपीय शाब्ति-छी _-रक्षा के 
निमित्त श्ण जुलाई सन्‌ १६५५ को जेनेवा सम्मेलन बुलाया गया । 
पारस्परिक तनातनी कम करने के अतिरिक्त इस समा के सम्मुख ४ मुख्य 
सम्तयायें थीं--( १) जर्मनी का राष्ट्रीकरण, ( २) योरपीय" सुरक्षा, (३ ) 
निःशश्नीकरण और ( ४ ) पूर्वों तथा पश्चिमी देशों के सम्बन्ध को घना 
बताना । 

इस सम्मेलन में संसार के चार प्रमुख राष्ट्री ने भाग लिया था-- 
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस । इन राष्ट्री के प्रतिनिधि ये थे--राष्ट्रपति 
आइसनहावर (अमेरिका), सर इन्थोनी इडेन (ब्रिटन), मार्शल बुल्गानिन 
(रूस) और श्री फोरी (क्रान्स) । 

सर्व प्रथम चीर राष्ट्र के प्रतिनिधियों नै जर्मनी के राष्ट्रीरण पर 
अपना मत प्रकेट किया | श्री इडेन ने जर्मनी की एकता के लिए स्वतन्त्र 
चुनाव पर जोर दिया । भ्री बुल्गानिन ने अपने भाषण में कहा कि जूमेकी 
की एकता के लिए! सबसे आवश्यक यह है कि पूर्वी ओर पश्चिमी 
जर्मनी में पारस्परिक सम्पक बढ़े | श्री इडेन ने सम्मेलन को पाँच श्रक्तियों 
का एक गुट बनाने की राय दी। चार शक्तियों के श्रतिरिक्त पाँचवी शक्ति 
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जमनी होगी । श्री बुल्गानिन ने इस सुझाव का विरोध किया और यह 
आश्वासन माँगा कि जमनी पश्चिमी गुट के सतूथ नहीं मिलेगा | राष्ट्रपति 
इसनहावर ने अपने भाषण में श्री बुल्गानिन को इस बात का आश्वा- 
सन दिया कि अमेरिका रूस के विरुद्ध किसी भी युद्ध में भाग न लेगा | 
यदि वहीँ किसी युद्ध में भाग लेगा तो वह केवल अपनी रक्षा के लिए | 


पूर्व ओर पश्चिम के सम्पक को बढ़ाने के लिए. किसी भी राष्ट्र ने 
कोई“निश्चित मार्ग प्रस्बुत नहीं किया। राष्ट्रतिं आइसनहावर और 
प्रधान मन्‍्त्री फोरी ने अपने भाषणों में उच्च भावनाओं को प्रदर्शित किया 
परन्तु जिस मार्ग का अवलम्बन कर उद्देश्य की प्राप्ति करना है, इस विषय 
पर दोनों मौन रहे। श्री इडेन ने केबल स्वतन्त्र चुनाव के आधार पर 
एक संगुकू-जल्नभी” ( (रा7०6 5८7ए27ए ) की कल्पना की। 
श्री बुल्गानिन अपने किवारों में अधिक स्पष्ट था। उसने पूर्वी समस्याओं 
को भी सामने रखा तथा उसका भी समाधान चाहा । उसने कम्पूनिस्ट चीन 
की मान्यता तथा फारमोश्ता की समस्या को भी उठाया । उसने योरपीय 
सुरक्षान्यो जना की रूपरेखा खींचा | श्री बुल्गानिन का कहना था कि नाटो 
१५ राष्ट्र की पश्चिमी संन्धि तथा ८ राष्ट्र की वार्सा-सन्धि श्रादि सभी 
समाप्त कर दिया जाय । उसने यह भी मन्त्रणा दी कि योरपीय राष्टें से 
सभी विदेशी सेनायें हटा ली जायें । 

फ्रान्स, ब्रिटेन ओर अमेरिका इन शर्तों को कब मानने के लिए तैयार 
थे। वे आरम्म से ही रूस को संदेह युक्त दृष्टि से देखते हैं । वे किसीः 
प्रकार की शर्तों को मानकर्र अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं कर सकते 
थे। अतः जेनेवा की खैमा अपने छद्देश्य में असफल रही ।” 
-- ८७) बांदु'ग-सम्मेलन--इसे अफ्रो-एशियन कानफ्रेन्श”/ भी कहते 
हैं। यह सन्‌ १६५७ में इन्डोनेशिया के बांदुग नगर में हुआ था । इसमें 
एशिया और अफ्रीका के प्रमुख राज्यों ने, जिनकी संख्या २६ थी भाग 
लिया था 
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(८) बरमुडा-सम्मेलन--यह सम्मेलन बरमुडा द्वीप में सन्‌ १६५६ 
में अमेरिका के राष्ट्रपति आइसनहावर और ब्रिटेन के ड्धानमन्त्री हेराल्ड 
मैकमिलन के बीच पारस्परिक हितों पर विचार विमर्श कैरने के लिए. 
हुआ था । 

(६) ब्रीओनी सम्मेलन--यह सम्मेलन युगोस्लाविया के श्रीओनी 
द्वीप ( 077०गां ॥8)&70 ) में जुलाई सन्‌ १६५६ में हुआ था। इसमें 
मिश्र के राष्ट्रति कर्नल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शलच्लैटो 
ओर भारत के प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने माग लिया था । 
यह तीन विभिन्ने महाद्वीपों के तीन राष्ट्रों का, जो श्रभी तक किसी भी 
गुट या समझौते में सम्मिलित नहीं हुये हैं, सम्मेलन था । इस सम्मेलन 
ने विश्व स्थिति पर पुनविचार किया, सहसश्रस्तित्त्व में विश्वत्ञ.युकूटु किया 


ओर अन्‍्तरराष्ट्रीय समस्याओं को शांतिमय उपायों द्वारा समाधान करने 
पर जोर दिया। 


(१०) लन्द्न-सम्मेलन--इसका अ्रधिवेशब ब्रिटेन के निमंत्रण पर 
लंदन में १६ श्रगस्त सन्‌ १६५६ से हुआ था । इसका उद्दश्य स्वेज संकट 
से उत्पन्न समस्या को सुलझाना था। इसने स्वेज पैर श्रन्तरराष्ट्रीय वियंत्रण 


की सिफारिश की । इस प्रस्ताव का भारत, रूस आदि देशो ने विरोध 
किया । 


(११) कोलम्बो-सम्मेलन--यह सम्मेलन नवम्बर सन्‌ १६४६ में 
दिल्ली में हुआ था। भारत, इन्डोनेशिया, बर्मा और लंका के प्रधान 
मन्त्रियों ने इसमें भाग लिया था । पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने निमंत्रण 
अस्वीकार कर दिया था | इस सम्मेलन ने, मिश्र ओरूहंगरी की समस्याओं 
को शांति द्वार सुलझाने की अपील की । इसने सेनिक-सन्धियो का विरोध, 
किया तथा उन्हें विश्व-शांति के लिए. आपत्तिजनक बतलाया | 


जल जलम«म यकीन वलन्‍कन्‍नःन्‍क, 


राजनीति विज्ञान पर उपयोगी पुस्तकें 
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का 
शुद्ध पत्र 
( ग्राथुनिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ ) 


पृष्ठ संख्या पंक्ति में... अशुद्ध (छपा) शुद्ध (चाहिये) 

१६ १ के ने 

२३ हि भावों भावी 

२५ २१ समान्यता सामान्यता 

२६ 8 सूदान॑ सूडान॑ 

२६ २४ विचार तथा विचार न था तथा 
३० १० राष्ट्र संघ रंष्ट्र्कफ 

३० २३ हस ० इस 

पड १३ ओर (0० ७८ चै४०४४०) 
पूछ & करने अनुमति दे । करने की अश्रनुमति दे | 
५७ १० कमान के स्थापना कप्तान की स्थापना 
७५ र्प प्रत्पक्षु प्रत्यक्ष 

७७ ३ एक राष्ट्र कुल यह राष्ट्रकुल 

७७ है सामाजञी साम्राज्ी 

८१ १६ बूटिश ब्रिटिश 

८३ ७ ओ्री० वी० के० कपूर. श्री० बी० के० कपूर 
१०१ २७ राष्ट्र संघीय शष्ट्रसंधीय 

११७ ११ ञ्प्रंग भंग 

१२० र्‌ बी० के० कृष्ण मेनन. वी० के० ऊंष्ण मेनन 
१२२ १२ पाकिस्वान, पाकिस्तान और... 


फारमोसा और ने... फारभीसा ने 
१२३ है प्द्या समिति भद्दासमिति 


पृष्ठ संख्या पंक्ति मेँ 


१२७४ 
१३१५ 
१४० 
३०० 
१६९ 
९१६३ 
१६७ 
१६६ 
श्७र्‌ 
१७४ 
१७६ 
श्पप६्‌ 
श्प्प्द्‌ 
५८८७ 
श्प्प्् 
श्प्प्द 
२०४ 
श्ण्प 
२०६ 
२१२ 
श्श्द् 
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अशुद्ध (छपा) 
चमित 

जनवरी 'घ्द 
२ जनवरी सन्‌ १६४१ 
अल्प सं ख्यक 
बी० के० कृष्ण मेनन 
काम काम 
पुतगाल 
सहमति 

इस 

राष्ट्रीसंघीय 

का 

महा साभिति 
महा मन्‍्त्री 
हगरी 

भत्त॑ना 
आधारतभ 

(सन १६६२ से) 
कई 

राष्ट्रसंघ 
परमाणविक 
फ्रान्स 

२६ जनवरी १४ 


शुद्ध (चाहिये) 
समिति 

जनवरी ?प६ 

१ जनवरी सन्‌ १६४६ 
अल्पसंख्यक 

वी० के० कृष्ण मेनन 
काम में 

पुतगाल 

असहमते 

(४0 78 त6662४) 
रष्ट्रसंपीय 

की 

महासपिति 
महामन्त्री 

हगरी 

भत्सना 

आधारित 

(सन्‌ १६६९ तक) 
कोई 

राष्ट्र संघ्र 
पारमाणविक 

सीरिया 

जनवरी १४ से २६ 


